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 The  Lok  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  Thirty-four  Minutes  past

 Fifteen  of  the  Clock.

 (Mx.  Derory-Srraxen  in  the  Chair)

 SATUTORY  RESOLUTION  RE.  DIS-
 APPROVAL  OF  THE  INDUSTRIES
 (DEVELOPMENT  AND  REGULA-
 TION)  AMENDMENT  ORDINANCE,
 4974  AND  INDUSTRIES  (DEVELOP-
 MENT  AND  REGULATION)  AMEND-

 MENT  BILL

 SHRI  MADHU  LIMAYE  (Banka):
 a  beg  to  move:

 “Fhis  House  disapproves  of  the
 Industries  (Development  and  Regu-
 lation  Amendment  Ordinance,  974
 (Ordinance  No.  6  of  974)  promul-
 gated  the  President  on  the  29th
 dune,  i974"

 उपाध्यक्ष  महोदय,  बैसे  तो  यह  भ्रध्यायदेश

 बहुत  छोटा  सा  भ्र ध्या देश  है पौर  इसका  उचेक्य
 कभी  बहुत  ही  सीमित  है।  इन्होंने  अपने  ज्ञापन

 मे  उसकी  झा वश्य करा  इस  तरह  से  नियोजित
 की  है:

 “The  Medel  Mills  Nagpur  Ltd.
 Negpur  is  one  of  the  textile  under-
 takings  whose  management  was
 taken  over  on  i8th  July,  1958,  ini-
 tially  for  a  period  of  5  years  and
 this  period  was  being  extended
 from  time  to  time.  However,  the
 total  period  for  which  the  manage-
 ment  coulg  be  retained  by  Govern-
 ment  was  dueto  expire  on  l7th  July
 1974,  It,  therefore,  became  neces-

 wary,  in  view  of  the  declared  inten-
 tian  of  Government  to  nationalise
 thia  and  other  textile  undertakings
 ‘whose  management  has  been  taken
 over,  to  empower  the  Central  Gov-
 ernment  to  make  an  order  extending
 ‘the  total  period  of  continuance
 under  Government  management  by
 a  further  period  of  two  years  over
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 and  above  the  period  of  fifteen
 years  already  provided  in  the  Act.”

 मतलब  माइल  मिल  की  व्यवस्था  श्रौर
 उसका  इन्तजाम  अपने  हाथ  में  लेने  के  बाद  5
 साल  गुजर  गए  हैं।  जब  पहली  बार  इस  मिल
 को  चलाने  के  लिए  सरकार  ने  ले  लिया  उसी
 समय  से  हम  लॉग  सरकार  से  बार  बार  यह
 कह  रहे  थे  कि  इस  मिल  को  तो  बाप  ले  रहे  हूं
 लेकिन  मान  लीजिए  इसको  ठीक  ठाक  करने
 के  बाद  जब  मुनाफा  होने  लगेगा  तो  क्या
 इसके  जो  मालिक  हैं  उनके  हाथ  मे  फिर  सौंप
 देंगे  ?  इसलिए  उसी  समय  हम  लोगों  ने  माग
 की  थी  कि  जिन  जिन  मिलो  में  बदइन्तजामी
 है,  जिनके  बन्द  होने  का  खतरा  उत्पन्न  हुआ
 है  या  बन्द  हो  चुकी  हैं  उन  मित्रो  के  इन्तजाम
 को  जब  हाथ  म  लिया  जायेगा  तो  साथ  साथ
 उनके  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  म  कोई  फैसला
 सरकार  को  करना  चाहिए  5  साल  हो  गए
 एक  जो  छोटी  सी  वात  है  उसके  बारे  में  भी
 बाप  लोग  अपना  दिमाग  नही  बना  पाये  हैं  1
 इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  भ्र निर्णय  की  स्थिति
 बनी  रही  कौर  राज  यह  अध्यादेश  लेकर
 भ्रापकों  आना  पड़  रहा  है  ।

 सबसे  पहले  मैं  यह  का लाल  उठाना  चाहता
 हूँ  क्या  इस  अध्यादेश  को  जारी  करने  की  कोई
 आवश्यकता  थी  ?  जो  मामला  5  लास  से
 आपके  सामने  पड़ा  हुआ  है  क्या  उसके  बारे  में
 इससे  पहले  श्राप  फैसला  नहीं  कर  सकते  थे  ?
 राष्ट्रीकरण  का  विधेवक  लेकर  भाप  बजट
 सेशन  मे,  विगत  साल  के  शीतकालीन  सत्र  में
 या  उसके  पहले  कभी  नहीं  जा  सकते  थे  ?
 लेकिन  भागने  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  हर
 चीज़  मे  झपकी  टाल-मज़ोन  की  नीति  है  |
 निर्णय  बाप  करते  नही  है।  ग्राम  अभी  चीनी
 आयोग  की  रपट  आपके  सामने  झाई,  उसके  बारे
 में  भी  यही  स्थिति  है  ।  एक  में  से  बहु  रद्द
 आपके  सामने  पड़ी  हुई  थी  लेकिन  जीती  मिलों
 के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  भी  झापने  कोई
 निर्णय  नहीं  किया  ।  जब  शाप  लोगों  के  बीच
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 में  विभाजन  हुआ  झोर  बम्बई  में  969  में

 झापा  अधिवेशन  हुआ  तो  आपने  चीनी
 मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  का  प्रस्ताव  पास  किया
 था।  बाप  चरणसिंह  की  और  उसके  बाद  जो

 टी  एन  सिंह  की  सरकार  बनी  उसकी  बुराई
 करते  थे  कि  श्राप  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  कर

 रहे  हैं।  उस  समय  वह  लोग  कहते  थे  कि  इसमें

 पूरे  देश  का  सवाल  है,  देश  के  पैमाने  पर  फैसला
 किया  जाये  ।  बाद  में  श्राषफकी  कमेटी  बनी,
 उसकी  रपट,  करायी  है,  और  ब  सरकार

 कहती  है  इसका  राष्ट्रीय  स्तर  पर  विचार  होना
 चाहिए  1  (व्यवधान)  ।  तकरीबन  बंटी  बात

 है।  अखबारों  म  यही  आया  है  कि  राष्ट्रीयकरण
 का  फैसला  राष्ट्रीय  स्तर  पर  होना  चाहिए  ।

 मेमोरेंडम  में  है क्या?  उसका  सवाल  दण्डवत  जी

 उठा  रहे  हैं।  यह  मेमोरेंडम  श्राफ  ऐक्शन

 नहीं  है,  यह  है  मेमोरेंडम  साफ  इलैक्शन  ।

 इसको  छोड़िये  1  में  कहना  चाहता  हूं  जिस  तरह
 से  चीनी  मिलों  के  बारे  में  आपने  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  उसी  तरह  टेक्सटाइल  मिलों  के

 बारे  में  भी  कोई  निर्णय  य नही  किया  ।  और  यह
 मामला  तो  उससे  भी  गम्भीर  है  क्योंकि  5

 साल  से  यह  मामला  श्रापके  सामने  है  ।
 तो  मेरा  सबसे  पहला  आक्षेप  यह  है  कि

 इन्होंने  अध्यादेश  जारी  करने  के  अपने  प्राधिकार

 का  सरासर  दुरूपयोग  किया  हूँ  ।  जो  क्राम  इनको
 विधेयक  दरा  बहुत  पहले  करना  चाहिए  था

 बहू  सब  काम  ऐन  वक्त  पर  करने  की  इनकी
 आदत  का  नतीजा  यह  होता  है  कि  जो  अध्यादेश

 होता  है,  विधेयक  होता  है  बह्  ठीक'  से  ड्राफ्ट

 नही  होता  है  और  वाद  में  उसमें  बार  बार

 चिंतन  करने  पड़ते  है  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हू  कि

 यह  जो  नेशनल  टेक्सटाइल  कारण  रोशन  है  जिसके

 तहत  ब  03  टेक्सटाइल  मिलें  हैं,  मेरी

 इच्छा है  सभी  ऐसी  मिलें  जो  सिक  मिल्स
 हैं,  बन्द  हो  गई  हूँ  या  बन्द  होने
 थाली  हैं  उनको  भी  इस  कार्पोरेशन
 के  तहत  दे  देना  चाहिए  ।  उसके  बाद
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 कोई  दी कालिक  नीति  भ्र पना नी  जाहिए  t
 इस  वक्त  म  इसके  सिर्फ  दो  हल  रखना  चाहता
 हूं  ।  एक  तो  सरकार  इन  टेक्सटाइल  मिलों  का

 आधुनिकीकरण  करें  और  उनकी  पैदावार
 का  एक  हिस्सा  केजल  निर्यात  के  लिए,  एक्सपोर्ट
 मार्का  के  लिए  रखें  पैदावार  का  एक  हिस्सा
 एक्सपोर्ट  के  लिए  हो  लेकिन  उसके  लिए  मिलों
 का  आधुनिकीकरण  जरुरी  है।  उसको  धाप
 कीजिए  शौर  उसमें  पैसा  लगाइये  ।  दूसरा  पहलू
 यह  होना  चाहिए  कि  बाकी  पैदावार  का  जितना

 हिस्सा  है,  जो  कपडा  श्न्तगेत  उपभोग  के  लिए
 बनता  है,  वहू  कोर्स  कपड़ा  हो  ।  उसके  लिए
 बाप  को  एकदम  नियम  बना  देना  चाहिए
 कि  जिस  को  कोसे  क्लाथ  कहा  जाता  है,  या
 कभी  जिसको  आपने  लिया  है  ए-वेरायटी,
 मीडियम  बला,  वही  होगा  ।  और  कपडा  नही
 बनेगा।  यानी  साधारण  जनता  की  जो  झा वश्य कत

 है  उसी  के  अनु रुप  कृपडा  नेशनल  टेक्सटाइल
 कॉरपोरेशन  की  जो  मिले  है  वह  पैदा  करने  का
 बम  करे।  इस  बात  की  आवश्यकता  इसलिये
 है  कि  श्राप  की  नालायकी  के  चलते  कोसे
 कपडे  के  उत्पादन  के  बारे  में  जितने  नियम  श्राप
 ने  बनाये  उन  पर  कभी  अमल  नहीं  हुमा  ।

 इसी  सदन  मे  दो  साल  पहले  स्त्री  महोदय
 ने  यह  वक्तव्य  दिया  कि  मिलो  के  लिए  यह
 नियम  बनाया  गया  था  कि  उन  की  जो  कुल
 पैदावार  है  उस  का  25  फीसदी  बह  मोदी
 कृपा  बनाये  और  श्राप  जीतते  हैं  कितना

 बनाया  जाता  था  ?  गिरते  गिरते  मंजरी  महोदय
 के  कथनानुसार  =  .6  फीसदी  t  2.5  प्रतिशत
 की  जगह  2.  6  प्रतिशत  तक  पैदावार  रागी  ।

 इसके  लिये  एक  मामूली  जुर्माना  निश्चित  किया

 गया  भा।  लेकिन  आप  जानते  है  कि  फाइन
 और  सुपर  फाइन  में  इतना  ज्यादा  माजिद  था

 कामिल  वाले  क्या  करते  थे  कि  कोस  का  कपड़े
 झोबलिगेशन  पूरा  करते  के  बजाय  वह  फाइन
 और  सुपर  फाइन  पैदा  करते  करे  उसमें

 मुनाफा  कमाते  थे,  उसमें  से  और

 मामूलो  जुर्माना  दे  देते  थे  ।  इसमें  भी
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 तारीफ  की  बात  यह  है  कि  जिनके  हाथ  में  MR  DEPUTY-SPEAKER:  You  tell
 =  mé  very  frankly,  honestly  You  are  a

 कोहिनूर  मिल
 है

 वे
 श्री  कापडिया,  यह  ery  knowledgeable  Member  Are  all

 मारती  के  बह  इंवेस्टर  है,  मैंने  968  these  matters  relevant?  They  may  be
 a  मेमोरेंडम  दिया  था  लेकिन  इनकी  जाच
 करने  की  वजाय  इन  से  पैसा  लिया  जाता  हैं।
 मेरी  एक  बात  को  भी  आप  काट  नहीं  सकते
 क्या  यह  बात  सही  नहीं  हैँ  कि  जिन  मिलो  ने

 जुर्माना  नही  दिया  है  उन  में  से  55  प्रतिगत
 बकाया  अकेले  कायडियाग्रुम  का  है  कापड़िया

 ग्रुप  ने  केवल  कार्स  कपड़े  के  नियमों  का  उल्लंघन
 करते  हैं,  उत  के  ऊपर  जुर्माना  लगाया  जाता

 है

 MR  DEPUTY  SPEAKER  What  is
 the  thrust  of  your  argument?

 ot  ay  लिमये  बूस्ट  यह  है  कि  नेशनल
 टैक्सटाइन्म  बपरपोरेशन  गरीब  जनता  के
 लिये  बड़े  पैमाने  पर  कोस  कपड़ा  बनाये।

 MR.  DEPUTY  SPEAKER

 two  years

 श्री  मधु  लिमये  देखने  म  बह  छोटा
 साबित।

 मे  नेशनल  दैक्सडाइल  फौरपारेशन  की
 गतिविधि  या  के  बारे  में  पर  ग्रोधोगीकरण  के
 बारे  में  बदलना  चाहता  हू  ौर  कवल  पृष्ठ  भूमि
 के  रूप  में  मेने  यह  कहा,  कपक  जनता  की
 आवश्यक  धा  कोने  पूरा  नही  स्त  जुर्माना
 एक  फर्जी  चीज  तने  गई  और  वह  जुर्माना  भी

 नही  देते,  ब्या  विदा  व्यापार  मंत्री  की  हिम्मत
 है  जमाना  लेते  वो  ?  नहीं  है  we  कपड़े
 के  बारे  में  सरकार  वी  नीति  चुकी  गलत  है
 शौर  नग तल  हंक्संणाइलज  कॉरपोरेशन  को

 अब  दोगे  करम  बढ़ाना  है  इसलिये  मोटे  कतई
 की  पैदावार  पर  जोर  देना  चाहता  हु।

 जग  तक  निर्यात  का  मंगल  है  कुछ
 दिल  पहले  मैंने  एक  महा  इस  सदन  के  सासने

 रखा  था।

 This
 Bill  छ  only  to  extend  the  time  by

 important  But  are  they  relevant?

 श्री  मु  लिमये  :  विल्कुल  ।  इसलिये है
 कि  दो  साल  क्यों  बढाया  जा  रहा  है  इन
 का  नेशनलाइजेशन  का  प्लान  है  तो  उसी
 के  बारे  मे  में  बाल  रहा  हु।  वा  राष्ट्रीय-
 क्रम  के  लिये  दो  सावन  माग  रहे  है।  इसलिये
 में  कह  रहा  हु  दूसरा  आपके  कयेक्रम  का  पहलू
 होना  चाहिए  निर्यात  और  उसके  बारे  में  मैं
 कहना  चाहता  हू  कि  एक  में  से  आप  महीन
 लम्ब  मार्ग  वाली  रुई  इजिप्ट  और  समान  से
 लगाते  है।  धार्चर्य  की  बाल  है  ि  अमरीका
 जेसा  शक्तिशाली  देश  भी  महीन  कपड़ा
 बनाते  के  लिये  इतना  लाग  स्टेपल  वाला
 काटन  कमी  नही  माता  t  ले  किन  जो  दुनिया
 का  सब  से  गरीब  देश  है  बत  अमरीका  जितना
 लगाया  है  उसमे  दुगना,  तिगुना  काटन  माता

 है  ।  किस  बात  के  लिए  मुझको  बताया  गया
 निर्यात  के  लिए  है  निर्यात  नहीं  हो  रहा  हैं  बल्कि

 इन्टलर्नत  कंजम्पशन  हा  रहा  है.  और  उस  पर
 जो  मार्जिन  है  उस  के  चला  कोर्स  कपड़े  का
 कार्यक्रम  सफल  नहीं  हा  रहा  हैं  इसलिये
 नेशनल  |  हक्सर  ज्न्ग  कॉरपोरेशन  के  लिये
 सुझाव  दे  रहा  है  ।  अगर  आपको  एक्सपोर्ट
 द. 26  कोई  बॉम  करना  है  तो  बाप  नेशनल
 डँक्मट इरम  कारपारेशन  को  सुविधा  दीजिये।
 निधि  क्षेत्र  ग्रे  चारा  का  सुविधा  न  दीजिये  t

 800  करोड  स्वयं  ब्यान  के  इम्पोर्ट  पर
 खच  शिया  दशा  आज  तक  1  अर  किन  लोगो  के

 लिये  इग  देश  जी  झा यदि  के  एवं  फीसदी
 हिस्से  के  लिये  कपडा  बनाया  जा  रहा  है।

 एक्सपोर्ट  बिल्कुल  नदी  होता  है  जो  होता  है

 वह  गेज  वर्ग रह  होता  है  केवल  स्त्री  महोदय
 कहते  है  डि  एक्सपोर्ट  के  लिय  इस्तेमाल  होता
 है  लेकिन  उस  ही  कोई  फि  गें  मंत्री  महोदय  नही
 दे  पाये  '  विगत  स।लो  मे  800  950  करोड़
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 Bo  की  विदेशी  मुद्रा  लॉय  स्टेपल  कान
 ख़रीदने  के  लिये  सं  की  गई  है  भोर  उस  से
 देश  के  बड़े  लोगों  का  फायदा  हुआ,  साधारण
 जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  हुजरा  है।
 इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  निर्यात  और  मोटा

 कपड़ा,  इसी  चीज  पर  पूरा  मौश्नाईजेशन  का
 काम  कीजिये  नेशनल  टेक्सटाइल्स  कॉरपोरेशन
 के  जरिये,  शौर  इस  को  ठीक  ढंग  से  चलायें  |

 आपके  यहा  भी  बड़ी  बीमारी  है  जो

 दूसरे  पब्लिक  सेक्टर्स  में  है।  मेरे  पास  नेशनल

 टैकक््सडाइल्ज  को  रपोरेशन  की  तीसरी  रिपोर्ट

 है  और  इस  में  म  देखता  हू,  शब  ऐडवान्सेज
 के  बारे  में  देखिये  पहले  :

 “Advances  against  release  of
 pledged  cotton,  Rs.  70,090,650,  shown
 under  the  head  ‘Loans  and  Advanc-
 @s—Unsecured  Considered  Good.  In
 terms  of  clause  5(b)  of  the  agree-
 ment,  the  Corporation  advances
 money  from  time  to  time  to  India
 United  Mills,  Bombay,  for  the  pur-
 chase  of  cotton.  The  cotton  so  pur-
 chased  by  the  mill  is  pledged  with
 the  Corporation  and  the  same  is  to
 be  released  against  payment.  The
 Cerporation  has  released  the  cotton
 without  payment  being  received.
 The  accumulated  losses  of  India
 United  Mills,  Bombszy,  are  much
 higher  than  its  paid-up  capital  and,
 therefore,  in  our  opinion,  the  advance
 of  Rs.  70,90,650  is  considered
 doubdtful.”

 ag  श्राप  की  आडिट  की  रिपोर्ट  है  ।

 डाउटफुल  दत्रिम  है  70,90,650  २०  t

 Then—Unsecured  Loans:

 “The  Corporation  has  advanced
 Joans  to  the  extent  of  Ra.  8,21,78,600
 to  various  textile  mills  against  the
 Mortgage  ef  movable  and  immova-
 ble  assets.  It  is  observed  that  the
 Corporation  holds  first  charge  on
 movable  and  immovable  assets  of
 mills  only  to  the  extent  of

 (Dev.  &  Reg.)  Amdt.  340
 Ordin,  &  Amat,  BR  -

 Rs.  48,70,000  whereag  in  the  other
 cage,  the  Corporation  holds.  second,
 third  and  fourth  charge  on  the
 movable  and  immovable  assets.  In
 our  opinion,  loans  to  the  extent
 of  Rs.  37,830,000  is  not  fully  secured.
 We  are  not  furnisheg  the  mortgage
 deedg  in  respect  of  three  mills  for
 loans  of  Rs.  1,26,00,000.  It  is  stated
 that  the  same  are  under  finalisation.”

 तो  एडवान्सेस  के  बारे  में,  जोन्स  के  बारे  में
 जो  नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन  का  इन्तजाम
 है,  उस  में  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  गड़बड़  है

 ora  में  मे  बाप  से  कहता  चाहता  हूं  कि
 नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन  के  तहत  जो
 मिलें  हैं,  इस  के  जो  मैनेजमेंट  वाले  लोग  हैं,  ये
 लोग  रुई  खरीदने  में,  केमिकल्स  खरीदने  में
 दौर  दूसरे  स्टोर  खोदने  में,  पैसा  बसाने  के
 काम  में  लगे  हुए  हैं  ।

 भरी  राम  सिंह  भाई  (इंदौर):  प्रो  कपड़ा
 बेचने  मे  ।

 श्री  मधु  लिये  :  एक  एक  कर  के  चलिये
 राम  सिह  भाई  जी  कुछ  बाप  के  लिए  भी

 छोड़ता  हूं  ।

 फिर  कपड़ों  में  एक्साइज  की  चोरी  करने
 में  निजी  सेक्टर  की  तरह  भाप  भी  काम  करते  हैं,

 पेन्ट्स  के  इन्दर  जिस  को  एक्साइज  ड्यूटी
 कम  होती  है,  बहुत  सारा  अच्छा  माल  निकाला
 जाता  है  फैन्स  के  रूप  में  भोर  उस  को  सस्ते
 में  बेचा  जाता  है  I  उस  में  कुछ  हिस्सा  तो

 होल सेलर्स  का  रहता  है  भोर  बाकी  नेशनल
 टेक्सटाइल  कार्पोरेशन  के  भ्रमणकारी  खा  जाते

 हैं  ।  उपाध्यक्ष  महोदय,  पब्लिक  सेक्टर  को

 मुझे  लगता  है  कि  इस  लोगों  ने  समझ  रखा  हैं
 कि  बाप  दादा  की  एस्टेट  है  दौर  इस  को  बेच  कर
 सका  जा प्रो।  इस  से  राज  पब्लिक  सेक्टर  विभाग

 हो  रहा  है,  पब्लिक  भ्र रह रटे  किस  बदनाम  हो
 रही  है  |  इस  में  जो  धूम खोर  अधिकारी  है
 इसके  खिलाफ  बाप  जब  तक  मस्त-कार्य  वाही
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 [sty  मधु  लिमये]

 नहीं  करते  और  नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन
 के  तहत  जो  जो  मिल्स  हैं  उन  के  मजदूरों  का
 जब  तक  ड्राप  सहयोग  हीं  लेते,  तब  तक  कुछ
 नहीं  होगा  ।

 Ordin.  &  Amdt.  BRI

 किया  गया  है,  तो  अवाम  के  नाम  पर  ऐसा
 क्यो  कर  रहे  हैं  1  ड्राप  उप  मिलो  को  तत्काल

 नेशनेल्ाइज  करने  का  काम  कीजिए,  घूसखोर
 अ्रधिकारियो  के  खिलाफ  कार्यवाही  कीजिए
 झोर  उमर  पर  भीतर  रखिये  ।  बस,  मुझे
 इतना  ही  कहना  था।

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  would
 lke  to  understand.  Mr.  Madhu
 Limaye,  you  have  criticised  the  WNa-
 thonal  Textile  Corporation.  Are  you
 opposed  to  ths  extension  of  two
 years?  That  ig  your  resolution  I  want
 to  get  a  clarification.

 sit  मु  लिमये  सही,  नहीं।  में  इसलिये
 इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  कर  रहा  हु
 कि  इस  अध्यादेश  की  क्या  ज़रूरत  थी?  मेरा

 दूसरा  प्वाइन्ट  है  कि  75  साल  हो  गये  हैं.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.

 Lamaye,  I  think  I  have  understoad
 your  point  But,  then,  this  Resolution
 seeks  to  disapproved  the  whole  thing.

 ओर  मधु  लिये  खुद  मत्ती  महोदय  मानोगे

 मेरे  पास  दिल्ली  के  कुछ  मिलो  के  लोग
 जो  मिल  सरकारी  मैनेजमेंट  मे  हैं,  वे  जाए
 थे  और  उन  मजदूरो  ने  कहा  था  कि  प्राधिकारियों
 के  खिलाफ़  उन्होने  कुछ  प्रस्वेदन  पत्र  दिये  थे  ।
 उन  सारे  आवेदन  पत्रों  को  मेरे  पास  भी  लेकर

 शाए थे  और  म॑  ने  सरकार  को  इस  बारे  में
 लिखा  था  लेकिन  इस  के  ऊपर  किसी  तरह  की

 कार्यवाही  भरी  हुई  i  तो  एक  झर  पब्लिक
 सेक्टर  बदनाम  होता  चला  जा  रहा  है  कौर
 प्राइवेट  सेक्टर  को  भी  उस  में  मजा  भाता  है  1

 यह  प्राइवेट  सेक्टर  भ्र ौर  पब्लिक  सेक्टर  दोनो
 मिले  हुए  हैं  शौर  दोनो  मिल  कर  हिन्दुस्तान
 की  जो  60  करोड़  गरीब  जमता  है,  उस  को

 लूटने  का  यह  काम  कर  रहे  है  i

 उपाध्यक्ष  महोदय,  में  अपना  भाषण
 समाप्त  करते  हुए  मती  महोदय  से

 अपील  करणा  चाहता  हू  कि  वे  राष्ट्रीयकरण
 के  बारे  में  एक  योजना  तत्काल  सवाल के

 कि  झगर  सरकार  सचेत  रहती,  तो  पिछला
 सत्र  जो  इतना  लम्बा  चला,  उसमे  यह  विधेयक
 पास  हो  सकता  था  कौर  यह  प्रध्यादेश  नहों
 लाला  पड़ता  में  इस  बिल  का  विरोध  नहीं

 सामने  लाए।  आलाप  ने  संविधान  को  बदला  रहा  हू  ।

 है  भर  “कम् पेस शल'  की  जगह  “'एकाउन्ट”  MR  DEPUTY-SPEAKER:  That  is

 कर  दिया  है,  फिर  आप  को  तकलीफ.  M  msht

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRIAL  DEVE-
 LOPMENT  (SHR  ZIAUR  RAHMAN
 ANSARI):  I  beg  to  move*:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Industiies  (Development  and
 Regulation)  Act,  95i,  as  passed  by
 Rajya  Sabha,  be  taken  into  consi-
 deration.”

 क्या  है  ।  जब  आप  का  बिल  पास  हुआ  था,
 उस  समय  में  यहां  नही  था।  i97:  में  बहुत
 को  पीटा  गया  था  कि  बड़ा  परिवेश  प्रा

 रहा  है  श्लोक  गरीबो  को  बताया  गया  कि  इन्दिरा

 गांधी  जी  ग्र मीरो  की  सम्पत्ति  छीनने  जा  रही  हैं।
 लेकिन  जो  झपने  मुगल  ही  को  करोड़पति  बनाने
 के  चक्कर  में  हैं,  बे  दूसरो  शी  सम्पत्ति  को  कैसे

 छीन  सकती  है  ?  भाप  ने  केवल  बोट  के  लिए  उपाध्यक्ष  महोदय,  जब  मधु  लिमये  जी

 ही  ऐसा  किया  था  इसलिए  में  चुनौती  देना  ने  अपने  मौसम  पर  बोला  शुरू  किया  था,

 चाहता  हूं  कि  जब  कांस्टीट्यूशनल  मे  परिवर्तन..  तो  मुझे  थोड़ी  सी  साशा  बधी  थी,  उम्मीद  बंधी

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 थी  कि  जैसा  कि  यह  एक  मुख्तसर  सा,  छोटा
 सा  बिल  है  कौर  महदूद  परपज  के  लिए  लाया
 गया  है,  उस  में  कुछ  ज्यादा  कहने  की  गुंजाइश
 सही  है  कौर  में  ऐसा  समझ  रहा  था  कि  बहुत
 कुछ  जो  सरकार  कहता  चाहती  थी  इस  बिल
 को  लाने  के  सिलसिले  मे,  वह  मधु  लिमये  जी  ने

 खुद  कह  दिया  है,  लेकिन  उस  के  बाद  जो  उन्होने
 तकरीर  का  सिलसिल  बढ़ाया  तो  इस  मुख्तसर
 से  बिल  में  काम  मिनिस्ट्री,  एग्रीकल्चर
 मिस्ट्री  और  खुदा  जाने  उस  का  स्कोप  तना
 बढ़ा  दिया  कि  मुझे  यह  मिश्रा  दोहराना  पड़ता
 है  द

 “तमन्ना  मुख्तसर  सी  है  मगर  तमहीद
 मुलाना

 36.00  hrs.

 उपाध्यक्ष  जी,  इस  विधयेक  का  परपज,
 मकसद  बड़ा  म्ख्तसर  है  और  जो  इस  विधेयक
 का  मकसद  है  उस  से  मन  लिमये  जी  ने  इकार
 नहीं  किया  है  और  मैं  ऐसा  समझता  हु  कि  इस
 हाउस  में  ग़ालिबन  एक  यने नी मिटी  होगी,
 सब  की  एक  राय  होगी,  कि  ऐसे  मिलो  को  जो
 कि  सिर  मिल  है  और  नेशनल  टेक्सटाइल
 कार्पोरेशन  ने  जिन  को  अपने  कान  रोल  में  लिया

 था,  अपने  इन्तज़ाम  मे  लिया  था,  उन  को
 नेशनेलाइज  किया  जाए  ।  इस  पर  काई  दो  राय
 गठिवन  नहीं  होगी  श्रेवता  यह  बाल  सही

 है  कि  जो  खास  एतराज़  मध्  मिलये  जी  को
 है  इस  महमूद  बिल  के  सिलसिल  में,  मैं  उन
 बातों  में  जाना  नहीं  चाहता  जो  बाने  इस  बिल
 के  दायरे  के  बाहर  की  हैं,  मैं  इस  बिल  के  दायरे
 में  रह  कर  ही  अपनी  बाल  कहना  चाहता  है  ।

 एतराज  अमली  यह  है  कि  इस  प्र ध्या देश  को
 इस  सिलसिले  में  लाने  की  क्या  जरूरत  थी  ।
 भ्र ध्या देश  सरकार  कुछ  मजबूरियों  में  शरीर

 कुछ  परिस्थितियों  में  लाती  है  कौर  मैं  इस

 (Dev.  &  Rey)  Amit  अ44,
 Ordin,  &  Amdt,  Bit

 बात  को  मानता  हू  कि  यह  प्रंध्यादेश  न  लाने
 पाते  तो  यह  बात  बहेतरह  होती,  शच्ठी  होली
 शोर  इस  बात  को  पहले  से  देखा  जाता

 चाहिए  था  कि  प्यार  हम  को  तेशनेलाइज
 करना  है,  तो  अध्यादेश  लाने  की  जरूरत  न
 पड़े  झोर  वक्त  खत्म  होने  से  पहले  हम  बिल
 ले  आए,  लेकिन  जी  हालात  उपस्थित  हो  गये
 थे  वे  यह  थे  कि  .03  मिलो  को  मुख्तलिफ
 बातों  में  सरकार  ने  झपने  कन्ट्रोल  मैं  किया  था
 कौर  उन  03  मिलो  में  से,  सन्  959  से  सन्
 972  तक  जो  उन  का  एक  सिलसिल  चला,
 57  टेक्सटाइल  मिल्स  कन्ट्रोल  में  ल।  गई  कौर
 उस  के  बाद  St  weary  i972  से  46
 टेक्सटाइल  मिल्स  लिये  गये  |  इन  मिलो  को
 जिस  वक्त  हमने  यह  फैसला  किया  था  कि
 सरकार  अपने  कंट्रोल  में  ले  ले,  उस  वक्त

 यह  मंशा  नहीं  थी  ि  उन  को  नेशनेलाइज
 ही  करना  हैं  t  इन्डस्ट्रीज  डवलपमेंट  एण्ड

 रेगुलेशन  एक्ट  के  तहत  जब  हम  पिसी  भी

 इण्डस्ट्रियल  प्रॉडक्ट  डिग  को  अपने  कन्ट्रोल
 में,  उसका  निजाम  संभालने  के  लिए  उस  का
 इन्तजाम  करने  के  लिय  अपने  हाथ  मे  लेने  हैं
 तो  लाज़मी  तौर  पर  शुरु  मे  हमारी  यह  नियत
 नहीं  होती  है  कि  हमे  उस  को  नेशनेलाउज  करना

 ही  है।

 हमारी  मसा  है  कि  इनका  निज़ाम  ठीक

 तौर  पर  ही  जाए  ।  हमारी  किस।  तरह  की
 वद नि मनी  नही  होती  है  ।  हक  बसें  के  बाद  अगर

 हम  हस  नतीजे  पर  पहुचते  हैं  कि  हमला  गतका

 नेशन लाह जेशन  करना  है  तो  नैशवलाइजेशन
 के  लिए  हम  को  अलग  से  बिल  लाला  पड़ता

 है  इडस्ट्रीज  डिवेलपमेंट  और  रेग्युलेशन  एक्ट

 के  तहत  हम  किसी  मिल  का  नैश्ञनलाइजेशन

 नहीं  कर  सकते  है।  उसके  लिए  अलग  से  बिल

 लाना  होगा।  इ  इस् ट्री  न  डिवेलपमेंट  भोर  रेग्युलेशन

 एट  के  तहत  हम  एक  महदूद  क्त  के  लिए
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 हैं  उसका  इंतजाम  अपने  हाथ  में  लेते  हैं  कौर

 इंतजाम  को  हम्प्ूब  करने  के  लिए  ही  ऐसा  करते

 हैं  जो  बदइंतज़ामी  की  शक्ल  में  है  भ्र ौर  उस

 मुद्दत  के  बाद  हम  को  उनको  अगर  मालिकों
 को  लौटाना  होता  है  तो  उनको  लौटा  देते  है  ।
 लेकिन  अगर  हम  इस  नतीजे  पर  पहुचते  हैं.  कि

 यह  पब्लिक  इम्प्रेस्ट  में  है  कि  उस  प्रडस्टेकिंग
 का  नैशनलाइजेशन  किया  जाए  तब  फिर  हम
 उसके  लिए  भ्र लग  से  बिल  लाते  हैं  7  एक  स्टेज

 ऐसी  आई  जब  हमने  यह  महसूस
 किया  कि  सारी  की  सारी  03  मिल्ज
 का  नैशनलाइजेशन  क्या  जाए।  तब

 महसूस  हुआ  ि  जो  वक्त  उस  में  लगेगा  उसके
 प्रासेस  मे  कुछ  डिफितल्टीज  है  और  उन  में
 से  एव  मित्र  ऐसी  थी  जिस  की  तरफ  श्री  लिमये
 जी  ने  भी  इशारा  किया  है  उसके  मुताल्लिक़  जो
 हमे  कारवाही  करनी  थी  उसको  नहीं  कर
 सकते  थे,  पंद्रह  सान  के  अन्दर  हमे  यह  कर  लेना

 चाहिये  था  लेकिन

 शौ  आर०वी  बड़े  (खरगोन)  नागपुर
 की  ही  तो  मिल  है  t

 sit  ज़ियाउर  समान  अंसारी  यह  सही  है
 कि  यही  एक  मिल  है लेकिन  हम  02
 का  कर  दे  आर  एक  मिल  का  छोड  दे  तब  फिर

 हम  इस  श्रगम्ट  हाउस  से  इस  क्रिटीसिज्म
 का  शिकार  बन  सकते  थ  ि  उसका  क्यों  छोड़ा
 गया  है।  इसलिये  हम  बढ़  बात  ही  ब'रना  चाहते
 थे  झोर  हम  चाहते  देवी  जो  हमारी  पालिसी
 है  वह  यूनिफार्म  हो  सारी  की  सारी  i03
 मिलो  पर  बह  लागू  ही  ।  इम  वास्ते  चूकि  वक्त

 नही  था  इस  वास्ते  हमने  एक  अध्यादेश  जारी
 करके  उस  पंद्रह  साल  की  अवधि  को  जो  हमारे
 एक्ट  में  थी  दो  साल  बढ़ाया  भौर  इसलिये
 बढ़ाया  कि  हम  इन  सारी  03  मिलो  का  एक
 साथ  नैशतलाइजेशन  कर  सेंके,  उनके  लिए
 कामुक  एगा  साथ  ला  सके  ।  मौजूदा  बिल  उसी

 ा  जिस  की  जगह  लेने  के  लिए  लाया  गया  है।

 Ordin,  &  Amdt.  Bill

 यह  एक  बहुत  ही  मुख्तसर  सा  बिल  है  कौर  इस
 में  सिर्फ  इतना  ही  कहा  गया  है  कि  पद्रह  साल

 के  लिए  हमने  जिन  मिलो  को  अपने  बदल  में

 लिया  था  उनको  वापिस  प्रखर  उन  मैनेजमेंट
 को  करना  है  जिन  से  उनकी  लिया  था  तो

 सतरह  साल  के  बाद  करेगे  और  भ्रमर  उनका

 मैशनलाइजेशन  करना  है  तो  भी  इस  अवधि  में

 कर  लेगे  i  वह  सतरह  साल  सब  के  लिए  लागू
 होगा  ।  सतरह  साल  तक  हम  रख  सकते  हैं
 अपने  कंट्रोल  मे  ।  प्रभी  तक  वह  पंद्रह  साल  था।

 पंद्रह  साल  के  बाद  यह  लाजिमी  था  कि  हम
 उसके  मैनेजमेंट  को  उन  लोगो  के  सुपुर्द  कर  दे

 जिनसे  हमने  लिया  था  7  अब  हम  पनाह  के

 बजाय  सतरह  साल  तक  रख  सकते  है।  सारी
 साल  के  बाद  नैशनलाइजेशन  करना  चाहे  तो

 नेशनलाइजेंशन  कर  सबते  हैं  वर्ना  वे मिले  इस

 मुक्त  के  बाद  झ्राटोमेटिकली  जिन  मे  ली  गई
 थी  उनको  वापिस  हो  जाएगी  ।  यह  एक

 मुख्तसर  सा  बिल  है  और  मे  समझता  हू  कि

 इसको  स्वीकार  बनने  में  इस  द्वारा  को  कोई
 आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 नैशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  बारह
 के  बारे  मे  यह  बोले  है  ।  ऐसे  सवाल  भी  उठाए

 गए  है  जिन  को  तब  उठाया  जा  सकता  है  जब

 नेशनलाट्जशन  के  बारे  में  फैसला  हो  जाए
 और  उस  बिल  को  हम  यहा  लाए  ?  जब

 नैशनाइजशन  का  बिल  आएगा  तो  उसका
 स्वरूप  क्या  हो,  विन  लोगो  के  सुपुर्द  किया  जाए,
 किस  तरह  की  रूपरेखा  हो  उस  वक्त  इस
 तमाम  सवालों  को  उठाया  जा  सकता  है  और

 उनका  जवाब  भी  दिया  जा  सकता  है!  तभी

 इस  सब  को  उठाने  का  असन  वक्त  होंगी  i

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रणेता  करता  हूं
 कि  इस  बिल  पर  विचार  शुरू  किया  जाए।

 श्री मधु  लिये  मैनेजमेंट  के  बारे  में

 कोई  एकाउट  नहीं  देंगे  ।
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  hon.
 Minister  has  said  that  the  purpose  of
 the  Bill  is  limited;  that  may  be  so  and
 it  is  perceptibly  so.  What  I  would
 like  to  know  from  him  before  we  go
 further  is  this.  This  policy  of  taking
 over  the  management  of  certain  mills
 or  industries  with  the  idea  of  ulti-
 mately  nationalising  them  has  been
 before  this  House  for  the  last  two  or
 dhree  years,  as  far  ag  I  understand.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  48  years.
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  This

 policy  of  taking  over  with  the  idea  of
 ultimately  nationalising  them  and  not
 handing  them  back  to  the  management
 has  been  here  for  the  last  two  or  three
 years  that  I  have  been  here.  Now,  he
 is  not  proposing  to  nationalise  all  the
 303  millg  all  at  a  time  because  the
 period  of  fifteen  years  begins  from  the
 date  of  their  taking  over?  I  think  that
 that  ig  the  correct  position...

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 No,  Sir.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 period  of  5  years  begins  from  the
 date  of  taking  over.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Whenever
 the  nationalisation  is  done,  it  will  be
 done  simultaneously.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  me
 explain  it.  Suppose  you  take  over  the
 management  of  a  particular  mil]  at  a
 particular  period,  and  you  can  retain
 the  management  for  a  certain  period,
 which  is  now  45  years  and  which  you
 ‘would  now  like  to  extend  to  47  years.
 But  the  nationalisation  will  have  to
 be  at  different  periods  because  the
 taking  over  takes  place  at  different
 times.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Nationali-
 sation  can  be  done  simultaneously.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 That  is  not  the  position.  The  posi-
 tion  is  like  this  that  within  this  period
 of  ॥7  yeert,  which  was  originally...
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 SHRI  MADHU  LIMAYE:;  Govern ment  were  not  able  to  make  up  their
 mind.  That  is  what  he  wants  to  tél
 the  Deputy-Speaker?

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 Originally  it  was  5  years,  and  for  45
 years,  the  Government  could  retain
 the  management  of  those  mills  which
 had  been  taken  over...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  meé
 put  a  simple  question  now.  How  many
 mills  are  there  the  management  of
 which  has  been  taken  over?  I  think
 he  said  103.  Is  it  his  proposal  that
 within  this  extended  period,  he  would
 nationalise  all  these  03  mulls?

 SHRI  VASANT  SATHE;  Correct.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Then,
 there  might  be  some  justification
 there.

 SHR]  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 Yes,  that  ig  it.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  was
 the  point  on  which  I  wanted  to  seek
 clarification  from  him.  5  years  from
 which  date?

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 A  decision  has  been  taken  to  na-
 tionalise  all  the  03  millg  which  are
 presently  under  the  management  of
 the  National  Textile  Corporation,  The
 decision  has  been  taken...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  From
 which  date?

 SHRI  VASANT  SATHE:  From
 different  dates.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 There  seems  to  be  some  confusion.

 These  mills  have  been  taken  over
 on  different  dates.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  was
 what  I  was  saying  at  the  beginning.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 Qf  within  a  period  of  77  years  we
 nationalise  those  textile  mills....
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  posi-
 tion  is  very  clear  now,  and  I  under-
 stand  it.  I  have  said  at  the  beginning
 that  the  taking  over  of  management
 takes  place  at  different  dates,  and  this
 Bill  will  enable  Government  to  decide
 that  within  47  years  that  particular
 mill  will  be  nationalised...

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Let  us
 hope  60.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Here  is
 where  I  feel  that  the  question  raised
 by  Shri  Madhu  Limaye  has  rele-
 vance.  Why  did  Government  have  to
 resort  to  an  ordinance  in  relation  to
 this  one  particular  mill,  the  Nagpur
 Mills  Ltd  or  something  like  that?...

 SHRI  VASANT  SATHE:
 Mills.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  hag
 been  with  us  for  the  last  5  years.

 This  policy  of  nationalisation  has  been
 aired  here  in  this  House  for  the  last
 two  or  three  years.  Why  did  Govern.
 ment  have  to  wait  till  almost  the  last
 date  of  expiry  before  they  resorted  to
 ordinance?

 SHRI  M  C.  DAGA  (Pah):  Govern-
 ment  could  not  take  a  decision.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Just  24
 days  before  the  expiry  of  the  date
 they  wake  up  suddenly  and  say  that
 they  have  to  do  something  and  extend
 the  period  and  come  out  with  an
 ordinance.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 As  a  matter  of  fact,  the  decision  to
 nationalise  all  these  03  textile  milly
 is  a  recent  decision  taken  by  Govern-
 ment,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  In  the
 last  two  or  three  years.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 No,  it  is  a  recent  decision.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 kyow,  because  when  Shri  Kumara-
 Taangalam  was  here....

 Modern
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 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 That  may  have  been  under  discussion
 for  5  years,  That  is  immaterial  As
 a  matter  of  fact,  the  decision  of  Gov-
 ernment  to  nationalise  these  03  mills
 has  been  taken  recently,  not  two  or
 three  or  four  years  back.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  When
 was  that?

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 When  this  Ordinance  was....

 SHRI  VASANT  SATHE:  In  the
 statement  of  objects  and  reasons,  it
 is  stated  ‘subsequently  the  manage-
 ment  of  46  textile  undertakings  was
 taken  over  on  3i  October  1972,  under
 the  Sick  Textile  Undertakings  (Take-
 over  of  management)  Ordinance  1972.
 It  was  also  decided  in  principle  to
 nationalwe  all  these  03  textile  under-
 takings.’

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 years  ago.

 Two

 SHRI  VASANT  SATHE:  Two
 years  ago,  in  1972,  the  decision  to
 nationalise  wag  taken,

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  He  has
 not  answered  your  question.

 कप  ने  पूछा  कि  20  दिन  पहले  ही  इन  की
 नींद  कैसे  खुली  ?  बजट  सेशन  में  नहीं  खुली,
 वाटर  सेशन  मे  नहीं  खुली,  इस  का  जवाब  दिया?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Unfor-
 tunately  that  is  how  we  function,  We
 always  function  on  an  ad  hoc  basis

 श्री  मु  लिये  :  वही  मै  ने  कहा  कि  ऐट  दी

 एलेवन  अवर  करते  है  ।  एक  कहावत  है  कि
 प्यास  लगी  तब  बुझा  खोदना  शुरू  कर  दिया  1

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Motions
 moved:
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 [Mr.  Deputy-Speaker}
 “This  House  disapproves  of  the

 Industries  (Development  and  Regu-
 lation)  Amendment  Ordinance,
 3974  (Ordinance  No.  6  of  974)  pro-
 mulgated  by  the  President  on  the
 29th  June,  1974.”

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  95l,  as  passed  by
 Rajya  Sabha,  be  taken  into  conside-
 ration.”
 Now  the  Statutory  Resolution  and

 the  Bill  are  before  the  House.
 SHRI  NOORUL  HUDA  (Cachar):

 Ag  you  have  rightly  observed,  the
 argument  advanced  by  the  Minister
 for  promulgation  of  the  Ordinance  is
 most  unconvincing.  To  us  it  appears
 this  Government  wants  to  rule  by
 ordinance,  It  hag  become  a  habit  with
 it.

 Regarding  this  Bill,  I  wish  to  say
 that  this  Bill,  at  least  the  object  and
 implementation  of  it,  would  clearly
 reveal  that  it  is  totally  biased  in
 favour  of  the  employers,  owners  and
 industrialists.  Generally,  when  are
 the  sick  units  taken  over?  Experi-
 ence  of  the  last  few  years  would  clear-
 ly  show  that  when  certain  owners,
 industrialists,  amass  a  good  amount  of
 wealth  after  cheating  the  workers  and
 employees,  depriving  them  of  their
 due  share  and  also  depriving  the  ex-
 chequer  of  due  taxes,  because  of  the
 mismanagement  of  the  owners  the
 mills  or  establishments  face  great
 difficulties  and  Government  steps  into
 the  field  and  decides  to  take  over  the
 so-calleg  sick  mills  or  establishments.
 Thereby  we  find  that  the  liabilities
 which  the  previous  Owners  leave
 accrue  to  Government  and  the  public
 exchequer  and  the  owners  are  not
 held  responsible.

 This  concept  of  nationalisation  has
 been  discovered  very  recently.  But,
 previously,  they  used  to  say  that  after
 ten  or  fifteen  years,  these  mills,  after
 becoming  visable,  would  Be  returned
 to  the  previous  owners,  previous
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 managements  etc.  Sir,  we  are  tetally
 against  nationalisation  of  industries
 with  adequate  compensation  to  the
 owners.  We  are  totally  against  such
 nationalisation,  If  these  sick  mills  or
 establishments  are  to  be  taken  over
 by  the  Government,  then,  our  conten-
 tion  is  this.  We  have  repeatedly  sta-
 ted  on  the  floor  of  this  House  and
 some  Members  from  the  ruling  party
 have  also  agreed  that  there  should  be
 no  compensation  to  the  owners;  there
 should  be  no  such  payment  to  the
 owners  for  whose  default,  for  whose
 mis-management,  for  whose.  callous-
 ness  these  mills  have  become  sick  or
 these  mills  or  establishments  have
 been  facing  crises.  That  is  why,  Sir,
 we  are  against  the  cencept  of  nationa-
 lisation,  with  compensation.

 Now,  Sir,  another  thing  which
 Strikes  us  is  this.  When  compensa-
 tion  is  paid,  what  is  the  criterion  of
 such  compensation?  What  would  be
 the  quantum  of  compensation?  Would
 it  be  judged  by  the  present  market
 value  of  the  establishments  or  things
 like  that?  Three  years  bock  or  five
 years  back....

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  That  will
 come  when  the  Bill  to  acquire  these
 units  comes  up  before  the  House.

 as2

 SHR]  NOORUL  HUDA:  So,  such
 compensations,  on  principle,  should
 not  be  paid  to  the  owners.  Even  after
 taking  over  the  sick  units,  another
 practice  which  the  Government  resorts
 to  is  to  tell  certain  employees  of  these
 sick  establishments  that  their  services
 are  dispensed  with;  they  are  forced
 to  accept  half  pay,  half  of  the  payment
 which  they  were  to  receive  from  the
 previous  owners.  This  sort.of  prac-
 tice  should  be  put  an  end  to.  Sir,  that
 is  why,  I  want  to  stress  this  point
 that  in  spite  of  the  Government's  Joud
 mouthed  pronouncements  on  the  floor
 of  the  House,  the  way  the  industries
 ere  being  taken  over  indicates  a  cer-
 tain  bias  and  that  bias  ie  towards  the
 capitalist  owners,  but,  that  considere-
 tion  is  not  shown  to  the  workers  and
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 employees  of  these  sick  milis  or  estab-
 Hiahments.  That  is  why,  I  would  say,
 the  whole  purpose  of  the  Bill  is  self-
 defeating.  The  Minister  has  said  just
 now  that  the  other  millg  would  be
 nationalised  after  a  certain  period.
 But,  the  concept  of  nationalisation,
 the  way  the  Bill  has  been  framed  and
 the  Statement  of  Objects  and  Reasons
 which  has  been  given  to  this  House
 are  self-defeating  and  the  Bull  that
 hag  come  before  us  cannot  be  support-
 ed  by  us.  That  is  why,  I  would  say
 that  the  whole  attitude  of  the  Central
 Government,  should  be  changed  to-
 wards  a  concept  which  goes  in  favour
 of  the  working  class,  in  favour  of  the
 working  people  and  against  the  me
 terests  of  the  capitalists  and  the  de-
 faulting  owners.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Let  us
 be  brief  and  confine  ourselves  to  the
 ambit  of  the  Bill.  Shri  Ram  Singh
 Bhai.

 ett  राम  सिहं  माई  (इंदौर)  उपाध्यक्ष

 महोदय-  अध्यादेश  सहित  इस  बिल  कप  मैं
 हृदय  से  समर्थन  करता  है।  इसका  कारण
 यह  है  कि  इस  बिल  के  लाने  से  #में  यह  उम्मीद

 हो  गई  है  कि  गयनेगेट  अवश्य  राष्ट्रीयकरण
 करेगी  क्योंकि  एक  मिल  के  कारण  ही  यह
 28  वर्ष  से  37  की  शबरी  नहीं  बढ़ाई  जा

 रही  है  बल्कि  57  मिले  ऐसी  हैं  जो  46  मिलें
 जद  टेक  झोवर  की  गई  थी  उसके  बहुत  पहल
 डक  दोर  की  गई  हैं  कौर  उनका  भी  समय

 मसा  श्री  रहा  है  कि  अगर  यह  दो  गाल  की
 नव  नहीं  बढ़ाई  जाती  तो  शरीर  मिले  भी

 पहले  के  प्रतीकों  के  हाथ  में  सौप  दी  जाती  1
 जब  तगा  r972  मे  अ्ध्यादेग  के  द्वारा  46
 मिलें  टेक  श्रोवर  नहीं  की  गई  थी  बढ़ा  सके
 कारखाने दार  टेक्सटाइल  मिलो  के  मालिकों
 का  बहु  रवैया  या  कि  मिलो  को  कुछ  नहीं,
 खूब  लूटो  शौर  खंभों ।  जब  तक  सरकार
 टेक-श्रीबर  करने  जायेगी  तब  तक  तो  हम
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 सारी  मशीनों  को  उधार  कर  ले  जायेगे।
 यह  तरीका  रहा  ।  सही  हुई  हालत  में  टेक  ओवर
 कर  सरकार  उनको  सेग्भालती  थी  मज़ारों
 को  बाधा  वेतन  दे  कर  काम  लेती  थी,  अपना
 पैसा  लगा  कर  अच्छी  हालत  में  बना  उसको

 दुल्हन  की  तरह  स.  कर  वापस  पहले  के
 मालिक  को  लौटा  दवी  थी  fry  ये  46  मिले
 जब  अ्रध्यादेश  के  द्वारा  ग्र चा नत  टेक-आोवर
 की  गई,  उस  वक्त  यह  ऐलान  ग्या  गया--
 परालियामन्ठ  के  अन्दर--  इन  का  अब
 वापस  नहीं  नौटायेंगे,  उन  सत्र  का  राष्ट्रीय-
 करण  करेंगे  तव  से  मिलो  का  बीमार  ०  टता  भी
 बसद  हो  गया।  इन  03  मिलो  में  से  33
 मिला  का  प्रबन्ध  नेशनल  टेक्सटाइल  कार पो-
 रोशन  कर  रही  है  और  ७66  मिला  का  प्रबन्ध
 राज्यों  की  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  के  हाथ
 में  है।  मैं घाव  से  निवेदन  करना  चाहता  हु---
 इनका  राष्ट्रीय रण  करने  में  आप  जितनी  देर
 लगायेंगे  जानी  ही  इसकी  हालत  खराब  और
 बदतर  होने  जाना  है।  क्योंकि  स्टेट्स  नहीं
 चाहती  है  कि  इनका  साप्ट्रीयक्रण  हो  था  ये
 नेशनल  टँक्ट इ  कारपोरेशन  के  अनंत
 चलाई  जाय,  बयक  इनमें  अलग  अलग  राज्यों
 के  अलग  सनम  पति  है  अलग  ग्रहण  नीतियों
 के  हिसाव  से  वे  जिले  चल  रही  है  1

 मेरे  प्रदेश  में  तो  हम  चलाने  मे  बराबर
 सहयोग  दे  रहे  हैं।  प्राइवेट  सेंटर  में  जो

 मुहीते  मजदूरों  को  मिल  रही  है  वही
 स्टेट  कारपोरेशन  के  ऑस्तगंत  श्रमिकों  को
 दिला  72  है।  उत्पादन  भी  बराबर  दिला  रहे
 है  और  मिस मैनेजमेन्ट  पर  थी  ध्यान  रख  रहे
 है।  लेकिन  मैने  अन्य  प्रदेश  क्रि  हालत  देखी

 है।  वहा  स्टेट  कारपारेशन  के  अन्तर्गत  जो
 मिलें  चल  रही  |  ह द  और  कैसा  कपड़ा
 बना  रही  है  ?  जितन  बड़े  बड़े  उद्योगपति  हैँ
 वे  पनी  मिलो  में  फाइन  और  सपर  फाइन
 कपड़ा  बनाते  है,  वे  अपने  माल  को  एक्सपोर्ट
 भी  करते  है  गौर  जो  कोर्स  मीडियम  करोल
 कपड़ा  है,  जो  कपड़ा  आपकी  फेयर  प्राइस
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 शाम  में  बेचा  जाता  है,  े  अपने  कोटे  का
 कृपा  आपकी  स्टेट  कारपोरेशन  के  द्वारा
 इन  मिलो  में  तैयार  कराते  है,  इस  तरह  से
 ये  मिले  चल  रहो  है!

 दरअसल  मे,  मैंने  दुसरे  राज्यों  में  देखा
 है---इन  मिलो  को  कौन  चला
 बही  लोग  चला  रहे  है  जिऩ्होने  न  मित्रो  को
 पहले  बदतर  हालत  में  पहुंचा  दिया  या,  कोई
 नये  टेक्नीशियन ज  था  एक्सपर्ट्स  जाकर  नहीं
 बैठाये  गये  हैं।  कुछ  जगह  जो  उनके  रसोइये
 थे,  वे  उन्हों  मिलो  से  राज  बेन फेबर  प्रोफेसर
 बने  हुए  हैं--इस  तरह  से  ये  कारखाने  चलने
 वाले  नहीं  है।  इस  लिये  राष्ट्रीयकरण  गे
 जितनी  देर  लगा  रहे  है  उतना  ही  लास  हो
 रहा  है।  इन  46  मित्री  को  जब  से  आपने
 अपन  हाथ  में  लिया  #--तब  से  पहले  के
 मालिकों  को  200  लाज  पर  7  रूपया  दौर
 2000  स्पिण्डल्द  पिर  पाठ  शाने  प्रति  महिला

 आप  भाडा  दे  रहें  हैं"  उन  दिनों  को  अच्छा
 करने  के  लिये  लिया  गया  था  उन्हे  आप
 क्रिया  भी  देंगे,  उन  पर  खर्चा  दी  करेगे  और
 उन्हें  बरच्छा  बना  कर  वापस  दे  देगे-यर

 बिलकुल  बेकार  की  बात  है।  इस  लिये  जतन
 जल्दी  शाप  दनका  राष्ट्रीय रण  करेगे  आपको
 जो  हर  महीने  भाडा  देना  पढ़  हा  है,  वह  थी
 नहीं  देना  पडता।  कपोल  बद्री  ।+रण  करन
 बर  मुप्रावज्षा  तो  देना  ही  होगा  फिर  भाडा
 शोर  मुआवजा  यह  डबल  रकम  क्यों  ?

 आपको  नेशनल  ठक  टाइल  कारपोरेशन
 और  स्थल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  में  जहा  तक
 नीति  और  कार्य  का  संभ्वस्ध  है  कोई  मेल  नहीं
 है!  प्रद्मदावाद  दी  कारपारणन  ने  यह  तय
 किया  कि  मजदूरों  की  जो  बकाया  रकम  थी,
 टेक-बलसावर  के  समय  की,  चमकी  कारपोरेशन
 धीरे-धीरे  किश्तों  में  दे  देगी।  यह  भो  तय

 हुआ  था  कि  एक  माह  के  वेतन  जितनी  किस्से
 की  रकम  इस  माह  दे  दी  जायगी।  लेकिन

 रहा  है?
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 ara  की  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  ने
 आदेश  दिया  कि  प्रभी  पैसा  मत  दो।  भेरी
 समझ  &  नही  प्राता--उत  मजदूरों  ने  खराब
 समय  पर  कारखाने  को  चलाया,  जब  कि  बह
 बन्द  पड़ा  हुआ  था,  श्रमदान  कर  के  बहा  की
 मशीनों  की  सफाई  की  और  उसका  श्रमिकों
 ने  कोई  वेतन  नहीं  लिया,  श्राप  ने  मिले  उसके
 बाद  चलाई  वेतन  नहीं  विया।  आप  ने  उनके
 साथ  वायदा  किया  कि  हम  कमाकर  पैसा
 देंगे  लोकन  काम  कर  रहे  है  उसके  बावजूद
 भी  बाप  पैसा  देने  से  इन्कार  कर  रहे  है।
 इस  पर  म्रापको  तत्काल  गौर  करता  चाहि।

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  अहमदाबाद
 की  मंजूर-महाजन  ने  अ्रहमदावाद  की  टैक्स-

 फाइल  मिलो  के  साथ  वेतन  बढौती  का  समझौता
 किया  है।  45  से  50  परसेन्ट  तक  बेलन  बढ़ाये
 गये  है।  द्रापकी  टैक्स-इल  कारपोरेशन  के
 प्रबन्धकों  ने  भी  यह  तय  किया  कि  हम  इनको
 यह  पैसा  देगे।  एक  मिल  में  हडताल  भी  हुई
 थी।  किन्तु  देने  के  प्राश्वासन  पर  चालू  हुई  I
 उसके  बाद  कुछ  मिला  को  दिया,  लेकि।  कुछ
 मिलों  को  नहीं  दे  पाये  कि  इसी  बीच  में  आपका
 अध्यादेश  भरा  गया।  में  निवेदन  करना  चाहता
 हु  कि  आपकी  पालिसी  सब  के  लिये  एक  होती
 चाहिए  ।  एक  ही  केन्द्र  की  टेक्सटाइल  मिले  हैं
 लेकिन  कुछ  को  चूसा  [मल  गया  और  कुछ  को
 नहीं  मिला  |  यह  नहीं  होना  चाहिए।

 इन  किलो  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद
 सरकार  को  टेक्सटाइल  के  सम्बन्ध  मे  सारे
 देश  के  लिये  एक  ही  पालिसी  बनाम  होगी।
 मिलो  को  अच्छे  टेक्नीशियन  द्वारा  ख़ज़ाना

 होए ।  इस  लिए  मेरा  निवेदन  है  कि  आप
 जल्द  से  जल्द  इनका  राष्ट्रीयकरण  करे।
 झगर  राष्ट्रीयकरण  नहीं  करेगे  तो  ज़्यादा

 नुकसान  होने  वाला  हैं।

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur
 Sir,  I  rise  to  support  the  Bill  wil
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 some  observations.  The  hon.  Minister,
 while  moving  the  Bill,  has  said  that
 the  period  has  been  extended  from
 3६8  to  47  years.  I  do  not  know  why
 this  Government,  which  talks  of  socia-
 lism  and  nationalisation,  should  pon-
 der  over  a  matter  for  47  years  before
 taking  a  final  decision  on  nationalisa-
 tion  of  a  textile  mill.  The  history  of
 the  textile  mills  is  well-known  to  us.
 All  the  big  business  houses,  whether
 it  is  J.K.  or  Badauria,  have  ptactically
 converted  the  textile  mills  into  junk
 and  then  forced  the  government  to
 take  over  those  mills.  I  fully  agree
 with  my  hon,  friend,  Shri  Ramjibhai
 that  money  to  the  tune  of  several
 Jakhs  have  been  spent  for  the  moder-
 nisation  and  expansion  of  these  mills
 by  the  Government.  But  when  the
 machinery  in  the  mill  has  been  chang-
 ed  and  it  is  working  at  a  profit,  it  is
 handed  over  to  the  mill  owner.  This
 as  happening  over  and  over  again,
 even  though  we  have  been  pleading
 in  this  House  that  all  such  textile
 mills  should  be  taken  over  by  the
 Government  and  run  either  by  the
 National  Textile  Corporation  or  the
 State  Textile  Corporation.

 Now  these  303  mills  are  likely  to
 be  nationalised.  Still,  my  hon.  friend,
 Shri  Ziaur  Rahman  Ansari,  who  comes
 from  Unnao—I  come  from  Kanpur
 and  only  Ganges  separates  us—has
 not  said  when  it  is  likely  to  be  na-
 tionalised.  Government  must  be  clear
 on  their  policy.  I  want  to  know  when
 these  mills  are  going  to  be  nationa-
 lised.

 For  instance.  there  is  the  Luxmi
 Rattan  Cottun  Mills  in  Kanpur,  run
 by  Shri  Ram  Rattan  Gupta,  one  of
 the  ex-members  of  this  House,  who
 after  independence  has  evaded  not
 merely  sales  tax,  but  income-tax,
 Wealth-tax  and  gift  tax,  whose  capita!
 is  evasion  of  tax.  An  imvectigation
 was  held  under  the  Act  at  the  instance
 of  the  Central  Government  and  a.re-
 quest’  w;

 wat.  sent
 to  the  State  Govern-

 ment  that  it  should  be  taken  over.
 i939  LS—0
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 The  State  Government  wanted  to
 take  it  over  when  the  Industries
 Minister  was  somebody  else.  Later
 on,  they  suddenly  realised  that  a  par-
 ticular  mill  has  been  paying  bonus
 and  so  it  cannot  be  taken  over.  He
 has  not  paid  bonus  for  years  together.
 This  report  was  shelved.  Still,  wages
 have  not  been  paid,  bonus  has  not
 been  paid  and  Government  themselves
 have  to  receive  Rs.  3l  lakhs  by  way
 of  income-tax  arrears.  He  got  it  writ-
 ten  off  by  the  then  Minister  of  State
 for  Finance,  Shri  Gopala  Reddi,  who
 was  later  appuinteg  the  Governor  ot
 Uttar  Pradesh.  Again,  with  the  great-
 est  difficulty  we  have  re-opened  the
 case  and  now  it  is  under  investiga-
 tion.

 So,  I  would  like  to  know  from  the
 hon.  Minister  whether  it  is  not  possi-
 ble  to  nationalise  the  mill.  What  is
 stopping  them  from  doing  that?  Why
 a  particular  action  has  been  taken  in
 regard  to  a  particular  mill...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.
 Banerjee,  this  ig  a  specific  case  which
 has  nothing  to  do  with  this  Bill.  We
 are  not  discussing  nationalisation,  It
 is  only  extension  of  time.

 SHRI  S  M.  BANERJEE:  For  what?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  For  na-
 tionalisation.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  That  is
 what  I  want  to  say.  Then,  there  is
 another  mill  which  hag  been  comple-
 tely  spoileqd  by  a  particular  business
 man.  We  want  that  this  mill  should
 also  be  taken  over.  A  selemn  assu-
 rance  was  given  in  this  House  and
 outside  that  it  will  be  taken  over,
 It  has  not  yet  been  taken  over.

 My  suggestion  as.  that  all  ४४०००  mills
 which  are  tale.  over  should  be  na-
 tionalised.  Otherwise,  again,  gome
 people  will  convert  them  into  junk
 and  they  will  become  sick  mills,  Is  it
 not  possible  for  the  Governmegt  te
 take  over,  apart  from  sick  milla,  the
 healthy  mills?  The  entire  textile  in-
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 dustry  should  be  nationalised.  That
 is  my  Slogan  and  the  alogan  of  my
 party.  be  tna  ts  th

 Further,  some  technocraft  should  be
 the  head  of  a  particular  mill,  The
 difficulty  is  this  that  it  is  run  by  an
 IAS  officer.  3  do  not  deny  their  wis-

 dom;  they  are  genius  people.  But  we
 want  technocrats  to  run  the  textile
 mills.  When  come  IAS  officer  is
 placed  there  as  the  administrative
 head,  as  the  General  Manuger,  it  is
 very  difficult  for  him  to  understand,
 whether  it  is  medium  or  coarse  cloth,
 and  other  problems.  That  igs  why,  I
 suggest,  a  technocrat  should  be  placed
 there.  There  should  be  q  coordina-~
 tion  between  the  National  Textile
 Corporation  and  the  State  Textile  Cor-
 Pporations,

 With  these  words,  I  once  again  re-
 quest  the  hon.  Minister  to  reduce  the
 time  and  see  that  all  the  textile  mills
 are  taken  over  and  are  nationalised.
 The  entire  textile  industry  should  be
 nationalised.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  rise  to
 support  this  Bil]  although  at  the  nick
 of  time  this  was  brought  and  it  saved
 the  Model  Mills,  Nagpur,  from  going
 back  to  the  previoug  owner,

 I  was  responsible  for  this  mill  being
 taken  over  under  the  Industria]  Deve-
 lopment  and  Regulation  Act.  It  was
 the  first  industry,  in  fact,  in  the  coun-
 try  to  be  taken  over.  Although  the
 Act  was  passed  in  95l,  this  mill  was
 the  first  to  be  taken  over  in  1959.  I
 till  remember  that  day  when  we  had
 approached  the  late  Prime  Minister,
 Pandit  Nehru.  I  was  then  the  Presi-
 dent  of  the  Textile  Federation  and  1
 mleaded  with  him  to  take  over  this
 mill.  The  i0ca  was  to  hang  over  and

 Tun  it  as  a  cooperative  ventuie  uf  the
 workers,  He  had  liked  that  idea.  But,
 unfortunately,  the  authorities  that  be
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 this  mill  was  handed  over,  its  running
 and  management  was  handed  over,
 again,  to  another  employer  nearby,  an
 employer  in  the  same  region  for
 running  it.

 All  these  years.  these  mills  have
 Leen  run  by  employers.  The  workers
 were  forced  to  agree  to  a  lower  wage,
 a  cat  in  toe  dearness  allowance  and
 the  Acts  which  gave  protection  to
 Warkers,  like,  the  Industrial  Disputes
 Act  und  the  Bombay  Relations  Indus-
 trial  Act,  etc,  were  suspended  and  the
 workers  were  made  to  work  as  slaves,
 This  is  how  the  so-called  sick  milis
 are  being  run.

 What  has  our  Government  come  to?
 Are  we  a  Nwsing-home  Government?
 Ave  we  a  Government  supposed  to
 be  baby-sitters?  Are  we  a  Govern-
 ment  only  to  take  over  sick  mills?  The
 employers  exploit  the  mill,  suck  its
 blood,  bleed  it  white,  don't  renovate,
 don’t  plough  back  their  money,  take
 overdrafts,  put  heavy  burden  on  it
 and,  when  the  thing  is  reduced  to  a
 skeleton,  more  or  less,  a  junk,  and
 One  fine  morning  they  say,  “We  can-

 not  manage  this;  this  is  a  sick  thing;
 you  take  it  over’.  And  Government
 comes  to  oblige  them  saying,  “Now
 the  mill  is  sick;  we  shall  take  it  over".
 Then  what  happens?  Why  hag  this
 Industrial  (Development  &  Regula-
 tion)  Act  not  been  operating  properly?
 Then,  it  goes  into  liquidation.  You
 take  over  only  the  management.  You
 are  not  able  to  decide  what  compen-
 sation  is  to  be  paid.  You  cannot  put
 in  any  money  for  development  because
 if  you  do  that,  it  will  again  go  back
 in  the  form  of  assets  and  liabilities  to
 the  previous  employer.  What  kind  of
 work  is  this?  This  happens  because
 you  have  not  made  up  your  mind  to
 nationalise.  So  many  yeare,  are
 wasted;  so  much  of  valuable  money
 and  assets  to  run  these  mills  remain

 &  Waste  because  you  have  not  made
 up  your  mind,  .

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  hey
 shotd  not  lose  any  further  time,
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 SATHE:  I  pray  for

 If  someone  were  to  tell  us  how
 much  money  has  been’  spent  uptill
 now  in  all  these  03  mills,  it  will  be
 worth  knowing.  Now  when  you  take
 over,  I  am  sure,  you  will  come  to  this
 House  and  say,  “We  must  pay  them  a
 Z00q  compensation;  after  all,  we
 are  nationalising”’.  Is  this  the
 price  that  you  are  gsing’  to
 give  for  exploitation?  This  is  the  at-
 ‘titude  that  we  are  adopting.  I  do  not
 know  wherefrom  you  get  your  advice.

 Although  I  congratulate  the  Minister
 for  extending  this,  I  want  a  commit-
 ment  from  him  that  he  will  bring  the
 nationalisation  Bill  at  least  before  the
 end  of  this  Session—he  may  at  least
 move  it—so  that  the  nation  is  assured
 that  there  are  not  going  to  be  any  sec-
 ond  thoughts  over  nationalisation  and
 that  we  really  mean  business,  we
 really  mean  nationalisation.  And  that
 should  be  without  payment  of  any
 compensation  to  these  mills.

 *SHRI  E.  R.  KRISHNAN  (Salem):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  on  behalf  of
 Dravida  Munnetra  Kazhagam,  I  rise
 to  express  my  views  on  The  Industries
 (Development  and  Regulation)
 Amendment,  Bill.  While  I  welcome  this
 Bill,  I  wish  to  raise  one  or  two  rele-
 vant  points.  The  Government  were
 aware  of  the  need  for  enacting  a  legis-
 lation  of  this  nature  eVen  two  years
 before.  They  knew  that  before  777
 July,  974  such  a  Bill  should  be  got
 passed.  As  is  wont  with  this  Govern-
 ment,  only  at  the  eleventh  hour,  on
 29th  June,  974  the  President  promul-

 ‘gated  an  Ordinance  in  this  matter.
 We  know  that  this  Government  wake
 up  only  after  the  floods  flow  over  their
 head.

 This  Industries  (Developm
 Regulation)  Amendme_  rdinance  as

 also  the  Bill  are-indicative  of  the  Gov-
 ernment’s  vascillating  industrial  policy.
 During  the  period  from  959  to  3ilst
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 October,  972  the  Government  had
 taken  over  the  management  of  i03  sick
 textile  mills.  Under  the  existing  legal
 provisions,  the  Government  can  retain
 the  control  of  management  of  these
 mills  only  for  a  period  of  5  years,
 after  which  the  control  would  revert
 to  the  owners.  For  5  years  the  Gov-
 ernment  wil  invest  money  end  invigo-
 rate  the  undertakings  and  after  that
 they  will  be  handeq  over  to  the
 owner—this  has  been  the  policy  of
 this  Government.

 In  October,  972  the  Government
 unequivocally  announced  their  policy
 of  nationalisation  of  these  03  textile
 mills.  On  8th  July,  959  the  manage-
 ment  of  the  Model  Miils  Nagpur  Ltd.,
 Nagpur  was  taken  over  by  the
 Government  and  the  period  for
 which  the  management  could
 be  retained  by  Government
 was  due  to  expire  on  i7th  July,
 1974.  Though  the  policy  of  national-
 isation  was  announced  in  October,
 1972,  yet  on  26-9-74  the  President
 promulgated  an  Ordinance  extend-
 ing  the  period  of  control  by  the  Gov-
 ernment  by  another  two  years.  It  is
 regrettable  that  the  Presidential  Ordi-
 nance  was  not  for  nationalising  all
 these  03  textile  mills.

 Since  the  Government  were  aware
 of  the  need  for  such  a  legislation  so
 many  years,  they  could  have  enacted
 this  Bill  even  during  the  last  Budget
 Session.  That  would  have  avoided
 the  issuance  of  Presidential  Ordinance.
 Even  at  the  eleventh  hour  if  the
 Presidential  Ordinance  had  _  dealt
 with  the  nationalisation  of  all  these
 03  textile  mills,  this  House  would
 have  appreciated  it

 aie
 much.  _

 s  antiate  my  con- I  wou
 n  that  this  Government  have  not

 ae  cot  frm  industrial  policy  by  referring
 to  another  issue.  It  is  reported  that
 the  Central  Government  might  take
 over  the  3  textile  mills  which  had
 been  taken  over  by  the  Tamil  Nadu

 *The  original  speech  was  delivered  in  Tamil.
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 Government  some  three  years  ago.
 The  Tamil  Nadu  Government  have
 invested  necessary  funds  and  they
 have  made  these  43  sick  textile  mills
 work  profitably.  It  would  not  be  pro-
 per  for  the  Central  Government  to
 think  of  taking  over  these  43  mills

 ter  the  Tamil  Nadu  Government
 have  done  so  much  for  their  revival.

 I  wholehcaitedly  welcome  the  Gov-
 ernment  of  India’s  policy  of  national-
 jsation  of  these  403  textile  mills.  I
 only  want  that  it  should  not  be  con-
 fined  to  paper;  it  should  be  translated
 into  reality.  I  would  also  urge  upon
 the  Government  that  at  the  time  of
 nationalisation  the  Government  should
 not  come  forward  with  any  proposal
 to  pay  compensation  to  the  owners.
 They  have  plundered  these  mills  for
 over  a  century.  If  the  Government
 come  forward  with  such  a  proposal,
 I  would  like  to  warn  that  there  would
 be  violent  agitation  in  the  country.

 Sir,  the  National  Textile  Corpora-
 tion  is  in  existence  from  1968.  The
 Cerporation  has  finalised  modernisa-
 tion  proposals  only  for  50  mulls,  J
 would  like  to  know  when  the
 modernisation  programme  will  be
 finalised  for  the  remaining  53  mills
 also.  The  Government  should  not
 hesitate  to  give  fmancial  assistance
 for  modernising  these  53  textile  mills
 also.

 I  would  like  to  commend  to  this
 House  the  performance  of  these  mills,
 the  contro]  of  which  is  in  the  hands
 of  the  Government.  They  have
 produced  standard  cloth  50  per  cent
 more  than  their  obligation.  They
 have  also  opened  240  fair  price  shops
 fn  sural  arcas  and  in  places  inhabited
 by  weaker  seetinne  for  the  distribu-
 tion  of  standard  cloth.  Uur  of  03
 mills,  88  mills  have  made  a  net  profit
 of  Rs.  5.6  crores.  Their  export  per-
 formance  ds  also  commendable.  In
 comparison  to  this,  the  textile  mills
 in  the  private  sector  have  produced
 standard  cloth  only  to  the  extent  of
 2.5  per  cent  though  the  stipulation  is
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 §  that  they  must  produce  25  per  cent
 standard  cloth.  Since  they  do  not
 take  interest  in  catering  to  the  needs
 of  cOmmon  men,  such  private  sector
 textile  mills  which  do  not  meet  their
 obligation  in  the  matter  of  producing
 standard  colth  should  be  nationalised
 forthwith.  That  is  the  only  way  ia
 which  the  Goveinment  can  teach  a
 lesson  to  the  mill-owners  interested
 in  self-aggrandisement.

 In  reply  to  the  discussion  in  Rajya
 Sabha,  the  hon.  Minister  of  Industrial
 Developmerit  seemed  inclined  to  give
 compensation  to  the  millowners  at
 the  time  of  nationalisation.  I  strongly
 urfe  upon  the  Government  that  no
 compensation  should  be  paid  to  the
 muillowners  at  the  time  of  nationalisa-
 tion.  Secondly,  the  Government  must
 come  forward,  as  Shri  Sathe  pointed
 out,  with  a  Bill  nationalising  these
 03  textile  mills  in  this  very  session
 itself,  in|  order  to  give  credence  to
 their  socialist  professions.  Thirdly,
 the  Government  should  not  think  of
 taking  over  the  33  textile  mills  which
 are  now  being  managed  efficiently  by
 the  Tamil  Nadu  Government.  I  would
 even  go  to  the  extent  of  saying  that
 instead  of  a  central  organisation  ilke
 the  National  Textile  Corporation  ma-
 naging  03  textile  mills  spread  over
 throughout  the  country,  these  mills
 should  be  handed  over  to  the  cone
 cerned  State  Government  who  are
 equally,  if  not  more,  responsible  to
 the  people  at  large.

 I  conclude  my  speech  once  again
 urging  upon  the  Government  that
 they  must  forthwith  nationalise  all
 these  03  textile  mills  without  paying
 any  compensation  whatsoever  to  the
 owners.

 SHRI  ह:  ्  NAIK:  (Kanara)  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  on  going
 through  this  Report  that  was  given
 by  my  hun.  friend  ३  find  that  the
 latest  that  is  available  is  for  the  period
 2970-7I.  (Interruptions)

 I  may  kindly  be  given  a  certain
 Detigd  of  timp,  w
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:
 giving  only  five  minutes
 Member.

 I  am
 to  each

 SHRI  B.  V.  NAIK:  The  National
 Textile  Corporution’s  report  available
 is  for  the  period  70-7l—this  is  the
 latest  report,  I  hope  the  hon.  Minister
 will  bear  me  out  that  this  is  the  latest
 one  which  is  available.

 The  first  batch  of  mills  numbering
 about  57  have  been  taken  over  since
 1959,  The  new  ordinance  came  in
 October,  1972.  That  means  the
 National  Textile  Corporation  of  India
 has  given  its  report  for  the  period
 ending  3ist  March  which  was  before
 the  new  batch  of  46  textile  under-
 takings  were  taken  over  by  Govern-
 ment.  I  think  you  raised  a_  valid
 point.  The  rules  have  been  laid  down.
 But,  the  question  is  how  to  link  up
 this  to  the  question  of  nationalisation.
 Why  is  it  necessary  that  one  should
 come  at  the  eleventh  hour?  If  it  is  a
 question  of  nationalisation,  the  period
 of  time  during  which  it  will  be  under
 the  management  of  the  Government
 will  have  to  be  extended.  And  at
 least  the  hon.  Minister  will  kindly
 give  us  a  clear  assurance  that  time
 that  he  has  set  for  it,  namely,  two
 years,  will  be  sufficient.  There  are
 mills  of  fifteen  years’  standing;
 there  are  also  mills  of  only  two
 years’  standing,  There  are  at  least
 46  mills  which  are  only  of  two  years’
 standing  May  I  ask  a  very  simple
 question?  Why  for  fifteen  years  or
 so  we  have  not  been  able  to  finalise
 the  assets  and  liabilities  and  the
 financial]  position  of  57  millg  which
 have  been  taken  over  since  967  and
 what  guarantee  is  there  that  in  the
 period  of  time  required  for  which  this
 Bill  will  be  passed,  that  is,  within  the
 next  fortyeight  months  or  even  with-
 in  the  next  twentyfour  months,  you
 will  finalise  the  assets  and  liabilities
 position  of  these  46  mills?  This  is  a
 simple  rule  of  three.  It  will  take  per-
 haps  two  decades  to  finalise  this.  Why

 ‘dhen  do  you  ask  for  two  years’  time?
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 You  make  a  proposal  to  this  sugust
 House  with  a  patent  purpose  of  break~-
 ing  it.  This  is  an  understanding—a
 sort  of  a  gentleman’s  understanding—
 and  you  suck  to  your  time.  You  gave
 us  to  understand  that  you  would  com-
 plete  it  within  two  years’  time.  Then,
 what  stepped  you  from  doing  that
 once  you  have  taken  over  all  the  403
 textile  mills.  What  prevents  you  from
 bringing  in  the  proposal  for  a
 complete  nationalisation  in  lieu  of
 the  constitution  amendment?  I  have
 not  bern  able  to  find  any  answer  to
 this

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Naik,
 you  put  a  very  very  valid  point  and
 you  have  to  end  with  ate

 SHRI  B.  V.  NAIK:  May  I  manage?

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  No,  it  will
 be  diluted.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  As  far  as  I  am
 concerned,  J  hope  you  will  permit  me
 some  more  time  during  amendment
 stage.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  Your  five
 minutes’  time  will  be  over.

 SHRI  B.  ५.  NAIK:  I  am  only  trying
 to  make  a  general  point.  We  have
 been  insisting  that  the  public  sectors
 too  should  be  brought  in  for  a  discuse
 sion  in  some  form  or  other.  This  is
 the  latest  one  that  I  got  from  no  less
 a  person  than  Shri  Limaye.  We  are
 now  able  to  discuss  the  functioning
 of  the  National  Textue  Corpo  stion—
 one  of  the  public  sector  undertakings.
 I  think  this  came  into  existence  three
 years  ago.

 I  hope  that  the  public  undertakings
 will  be  discussed  in  some  form  or
 other.  Therefore,  what  I  wovld  urge
 is  this.  Government,  I  think  has  two
 miinds  as  to  what  is  to  be  done  about
 the  sugar  industry  Then  if  you  are
 thinking  of  the  concept  of  a  State
 Public  sector  since  it  is  not  only  08
 mills  there  are  many  whills  taken
 over  in  Karnataka  and  other  States
 and  if  you  think  the  top  heavy  Indus-
 trial  Development  Ministry  is  enable
 to  manage  these  undertakings  why
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 don't  you  give  them  to  the  State
 public  sector.

 SHRI  P.  M.  MEHTA  (Bhavnagar):
 Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  support
 this  Bill,  As  you  know  the  cotton  tex-
 tile  industry  is  one  of  the  oldest  in-
 dustry  in  this  countty  and  when  the
 situation  arose  40  take  over  these  sick
 textile  mills  because  of  the  mis-ma-
 nagement  of  the  private  sector  the
 mills  were  closed  down  and  workers
 were  thrown  out  and  their  earned
 ‘wages  were  not  paid.  Therefore,
 Government  reluctantly  after  a  long
 time  decided  to  take  over  these  mills
 under  this  Act.  It  is  good  they  have
 taken  over.  I  appreciate  they  have
 declared  the  principle  of  nationalising
 sick  mills  but  the  nationalisation  is
 an  instrument.  It  is  not  an  end.  By
 nationalisation  you  would  not  be  able
 to  achieve  the  objective  of  higher  pro-
 duction;  reduction  of  grievances  of  the
 employees  and  other  amenities  to  the
 workers  and  availability  of  cloth  at  a
 cheaper  rate  to  the  consumers.  If
 you  want  to  achieve  these  objectives
 you  have  to  raise  efficiency.

 At  present  the  concerned  Ministry
 is  very  indifferent  and  inefficient  in
 dealing  with  the  textile  mills  which
 are  taken  over  by  the  national  Textile
 Corporation  and  which  are  running
 under  the  authorise@  control  of  the
 State  Textile  Corporations,

 I  want  to  give  an  example  about
 the  indifference  of  this  Ministry  to
 the  problem  of  textile  mills  taken
 over  by  the  Textile  Corp  ration,  Tex-
 tile  unit  of  Mahalaxmi  Mil]  is  taken
 over  by  the  Textile  Corporaticn.  That
 Mill  has  a  unit  of  the  Art  Silk  Weav-
 ing.  The  looms  in  this  unit  remain
 idle  because  they  have  not  taken  the
 decision  to  run  the  artificial  silk
 Weaving  looms,  These  looms  are  idle
 since  long.  The  Gujarat  Textite
 Corporation  made  a  proposal  to
 your  Ministry  that  kindly  permit
 the  transfer  of  these  looms  to
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 another  company  of  Ahmedabad  so
 that  they  can  get  money  and  pay  the
 legitimate  dues  of  the  workers.  This
 thing  is  going  on  for  more  than  a  year,
 But  the  Ministry  has  not  come  to  any
 decision  and  the  workers  are  not
 getting  their  carned  wages  of  earned
 dues.  This  is  the  efficiency  of  this
 Minis':y.  If  these  mills  are  taken  over
 and  nationalised,  but  at  the  same  time
 the  efficiency  is  not  raised,  how  is  the
 problem  going  to  be  solved?

 Therefore,  I  pointedly  draw  the  at-
 tention  of  the  hon.  Minister  go  that
 he  may  immediately  look  into  this
 problem  which  I  have  mentioned  just
 now  and  render  justice  to  the  workers
 of  that  mill.

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA  (Balasore):  Sir,  we  have
 talked  of  taking  over  and  nationalisa-
 tion,  I  personally  feel  that  it  is  a  step
 towards  the  right  direction,  ang  Gov-
 ernment  will  certainly  do  well  by
 nationalising  all  these  sick  mills.  But
 as  a  trade  unionist,  I  feel  that  whether
 you  take  it  over  or  you  nationalise  it,
 unless  you  have  good  management
 and  good  industrial  relations,  it  is  not
 a  step  towards  an  egalitarian  society.

 We  know  how  Mr.  K.  P.  Tripathi  who
 was  heading  one  important  organisa-
 tion,  namely  this  corporation,  had  to
 leave  the  organisation  because  there
 was  no  cooperation  from  the  bureau-
 crats  and  technocrats  who  manned
 this  organisation.  This  happened  to
 one  of  the  most  reputed,  seasoned  and
 experienced  trade  unionists  of  thir
 country.  It  may  happen  to  any  other
 public  man  who  comes  to  head  this
 organisation,

 Unless  we  have  management  cadre
 fo  man  these  organisations,  it  is  of  no
 use.  I  do  not  like  the  idea  of  the  IAS
 and  other  officers  or  technocrats  man-
 ning  these  things.  I  would  ask  Gov-
 ernment  why  they  should  not  pick  up
 important  persons  with  public  career,
 with  a  record  or  tradition  of  sacrifice
 and  a  spirit  of  good-wifl  to  man  all
 these  organisations  or  to  be  heads  df
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 these  organisations?  We  can  give
 them  training  and  put  them
 under  management  training  and
 train  them  how  to  organise  such  units
 on  socialistic  lines.  If  that  could  he
 done,  that  would  definitely  he  a  step
 in  the  foot  direction.  Otherwise,
 whether  we  take  over  the  mills  or
 nationalise  them,  it  ३३.  not  going  to
 add  a  feather  to  the  cep  of  cur  hon
 Minister.

 During  this  session,  I  must  admit
 that  Government  have  introduced
 many  Bills  intended  to  save  the  future
 economic  life  of  our  country,  and  our
 Prime  Minister  has  done  such  a  good
 job  by  introducing  these  measures
 one  after  the  other,  and  this  is  the  last
 one  till  today

 AN  HON  MEMBER:  Which  are  the
 other  Bulls”

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA:  We  have  a  knack  of  drafting
 people  j:0m  the  private  sector  to  pub-
 lic  sector  undertakings  and  to  Minis-
 tries  of  the  Government.  I  do  not
 know  what  experience  they  have  or
 what  tradition  they  have  or  what  past
 they  have  or  what  careers  they  have
 for  manning  the  public  sector?
 When  they  have  been  manning  the
 private  sector,  how  can  they  come  to
 man  public  sector  undertakings  and
 manage  them?  I  suggest  that  we  must
 have  a  new  look,  a  new  vista  of  a
 wide  perspective  in  this  Jine,  and  then
 only  we  can  change  such  things.

 One  hon.  Member  who  had  spoken
 earlier  had  said  that  there  should  be
 no  compensation  paid  I  certain);
 agree,  We  said  durinp  Gandhin’s  time
 that  there  should  be  no  compensation
 to  the  zamindars  and  no  compensation
 to  the  princes.  It  is  a  psychological
 factor  which  is  involved  in  all  such
 things.  Why  should  we  compensate
 for  taking  over  or  nationalising  all
 these  sick  mills?  These  persons  in
 the  private  sector,  these  tycoons  had
 sucked  our  blood  and  have  made  the
 country  poor,  in  fact  poorer  and

 (Dev.  &  Reg)  Amdt,
 Ordin,  &  Amdt.  Bill

 poorer;  are  we  going  to  compensate
 them  for  all  the  depreciation  that  they
 have  done?  .
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  That  will
 come  when  we  take  up  the  Bill  for
 nationalisation

 SHRI
 PATRA:

 SHYAM  SUNDER  MOHA-
 Thi.  १४  for  tuking  over,

 although  nationalisation  3283  inberent
 init  So  this  taking  over  i.  definitely

 a  gool  siep

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Burdwan);  Why  can  Government
 not  make  up  their  mind?

 SHRI  SITYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA-  Government  have  already
 made  up  their  ming  as  has  been  said
 already  bv  the  hon  Minister.
 Nationahsation  is  inherrent

 I  shall  conclude  my  speech  with
 this  suggestion  that  we  must  have  a
 management  cadre  from  among  the
 public  men  with  sacrifice,  whether
 they  belong  to  our  party  cr  to  the
 Opposition,  who  can  really  head  such
 organisations,

 श्री  कार  बी०  बड़े  खिस्गोल)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  यह  एक  छोटा  सा  बिल  है
 झर  केवल  दो  साल  के  लिए  श्राप  समय
 बढाना  चाहते  है,  तो  में  इसका  विरोध  नहीं
 करता  है  T  साथ  ही  साथ  मेरा  यह  कहता  है
 कि  इस  मौके  पर  आपकी  नींद  खली  है  t
 959  में  57  सिर  मिल्स  आपने  कब्जे  में

 लिये  थे  श्र  बाद  में  श्राप  ने  46  और  लिये
 और  जब  एक  मिल  के  लिए  इतना  समय  आपको
 हाउस  का  लेना  पड़  रहा  है।  इससे  पहले
 आपकी  नीद  नहीं  खुली  थी।

 इसके  साथ  ही  साथ  मुझे  यह  कहना  है
 कि  इन्कार  मे  स्वदेशी  वाहन  फ़िल्म,  मालवा
 मिस  जौर  करह मस पुर  के  एक  मिल  को  आप  मे
 अपने  कब्जे  मे  लिया  झा  है,  लेकिन  उत्तक  जो
 मैनेजमेंट  है,  उसको  देखिये  बह  कैसा  चल

 रहा  है।  वहां  पर  मैनेजमेंट  ठीक  नहीं  चल
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 'रहा  है  और  स्वदेशी  मिल  का  जो  प्रोडक्शन

 होता  है,  वह  नवल  मल  पूनम  चन्द,  राजवन्त
 गाव  वालो  को  दे  दिया  जाता  है।  अगर  सभी
 मिलों  का  प्रोडक्शन  इसी  तरह  से  किसी  एक
 पार्टी  को  दे  दिया  जाता  है  मैनेजमेंट  अपने

 हाथ  मे  लेने  के  बाद  भी  तो  इससे  क्या  लाभ  है  ।

 इस  ओर  आपको  ध्यान  देना  चाहिए।
 7.00  hrs

 (Sarr  Vasant  Sarue  in  the  Chair]

 कानपुर  में  एक  न्यू  विक्टोरिया  मिल  है
 और  दूसरी  मयूर  मिल  है।  न्यू  विक्टोरिया
 किल  में  जो  काम  करने  वाले  कर्मचारी  है
 उसको  967  का  बकाया  आज  तक  नही
 दिया  गया  है।  मगर  उसको  बकाया  पगार

 मही  मिलती  है  तो  इसका  नतीजा  यह  होता
 है  कि  उनमे  अशान्ति  फैलती  है  कौर  काम
 व्यवस्थित  ढंग  से  मही  हों  सकता  है।  इससे
 तो  उनमे  यह  भावना  पैदा  होती  है  कि  इससे

 पहले  वाली  व्यवस्था  कही  ठीक  थी।  म्यूर
 मिल  में  लोगों  का  ग्रेचुटी  का  पैसा  बकाया

 पड़ा  हुआ  है  वह  उनको  नही  दिया  गया  है।
 मैनेजमेंट  अपने  हाथ  में  लिया  लेकिन  इसमें
 फर्क  क्या  पडा  ?  आपको  चाहिए  कि  आप

 ऐसे  कार्य  करे  जिससे  मजदूरो  मे  अ्रमंतोष  की
 भावना  पैदा  त  हो।  वे  सन्तुष्ट  हो  शोर  दिल
 लगा  कर  काम  करें।

 टेक्सटाइल  का  रपोरेशमभ  झोर एस  दी  सी

 ही  सब  इस  वक्त  इस  काम  को  करती  है॥
 उनकी  आपस  में  रस्साकशी  चलती  रहती  है।
 इससे  जो  काम  है  वह  सफर  करता  है  t  इसके
 बजाय  “यो  नहीं  श्राप  ज्यादा  मैनिजमंट
 काउंसिल  बनाते  है  सभी  सिवा  मिल्ज  के  लिए
 जिसमे  मजदूरों  का  भी  कुछ  हिस्सा  रहे।

 ऐसा  अगर  आपने  किया  ती  अच्छे  भतीजे
 निकलने  की  आशा  श्राप  कर  सकते  है।

 आडिटिंग  भी  ठीक  से  नही  होता  है।
 देशी  मिल  के  इन्दर  जिसको  हरापन

 अपने  हाथ  में  लिया  है  आडिटिंग  ठीक  महीं
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 होता  है।  यह  राष्ट्रीयकरण  महीं,  सरकारी-
 करण  ही  ऐसी  प्रावस्था  में  हुआ  ।  ऐसे  लोगों
 को,  भाई  ए  एस  लोगो  को  धाप  वहां  भेज
 देते  है  जिनको  इस  लाइन  का  कोई  प्रभुत्व
 सही  होता  है।  साल  भर  का  जो  बैल  शीट
 निकलता  है  उसको  वे  लोग  अपने  पास  ही  रख
 लेते  है,  लोगो  को  बताते  मही  है।  लोगो  को
 पता  चलना  चाहिए  कि  उनमे  नुक्सान  हो
 रहा  है  या  लाभ,  उनकी  वित्तीय  स्थिति  क्या
 है  ।  इन्दौर  में  तथा  दूसरी  जगहो  पर  मिलो  में
 काम  करने  वाले  कहले  है  कि  इस  वक्त  तो
 कायम  के  भाव  ऊपर  चढ़  रहे  है बोर  इनको
 लाभ  हो  रहा  है  लेकिन  जब  व  कभी  नीचे
 गिरने  शुरू  हुए  तो  घाटा  हो  जायेगा  और  ये
 सब  भाग  जायेगे।  काटन  के  भाव  बढने  की

 वजह  से  ही  ये  फायदे  में  चल  रहे  है।  इस
 वास्ते  आपको  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये
 ताकि  विपरीत  परिस्थितियाँ  अगर  आ  जाये
 तो  भी  ये  नफा  कमाती  रहे  t
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 बाप  ने  दो  साल  के  लिए  इस  अवधि  को
 बढाया  है।  इस  बीच  अगर  राष्ट्रीयकरण  हो
 जाये  तो  कोई  हज  मही  है  1  नागपुर  की  मिल
 के  बारे  में  श्राप  डिफिकल्टी  में  ह ैऐसा  आप  ने

 कहा  है।  लेकिन  इस  दो  सालों  में  भी  झगर
 आप  राष्ट्रीयकरण  कर  दे  शार  कब  आगे  सोने
 न  रह  ता  देर  शायद  दुरुस्त  आयद  की  कहावत
 ही  चरितार्थ  होगी  श्र  आपको  धन्यवाद
 दिया  जायेगा।  इतना  कह  कर  में  इसको
 सपोर्ट  करता  हु  ।

 SHRI  K  SURYANARAYAN/
 (Eluru):  Mr  Chanman,  Sir,  whil
 supporting  this  Bill,  I  would  like  ६
 know  trom  the  Government,  befor
 they  take  over  all  these  08  sick  tex:
 tile  mills,  what  are  the  ques  to  thi
 labourers  Sir,  Government  is  doin
 this  on  the  pretext,  to  save  tabou
 and  to  maintain  industries  in  a  pro
 per  way  in  the  interest  of  the  country
 Wny  should  not  they  take  over  othe
 industries  also?  When  there  ig  ‘

 lacuna  and  when—whatever  mj
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 ‘frlend  from  Tamil  Nadu  may  say—
 there  are  no  sufficient  funds  with  the
 State  Governments,  why  should  they
 not  take  over  other  industries  also,
 in  the  interest  of  the  people?  I
 would  like  to  give  one  instance.  I  do
 not  want  to  divert  from  this  subject
 of  textile  industry  to  sugar  industry.
 But,  there  is  one  mill  in  my  const:-
 tuency,  called  the  Sivakami  Mills.
 This  was  being  managed  by  a  mill
 owner  from  Madurai.  He  comes
 from  Madurai;  he  is  a  crorepati,  He
 has  knocked  away  all  the  money.
 During  the  last  two  or  three  years,
 this  mill  hag  not  been  working.  This
 is  a  very  small  mill.  Sir,  they  owe
 nearly  Rs.  30  to  Rs.  5  lakhs  to  the
 farmers  and  Rs.  5  lakhs  to  the  wor-
 kers.  Why  is  the  Government  hes:-
 tating?  They  have  sold  away  their
 sugar.  It  seems,  Government  is  only
 interested  in  getting  their  excise
 duties,  I  would  like  to  know,  in  what
 way,  they  have  the  interest  of  the
 textile  labour?  Sir,  the  other  day,
 We  passed  the  Land  Reforms  Act.
 Why  don’t  you  come  forward  with
 such  measures,  extending  this  pattern
 to  other  industries?  ‘You  are  denying
 the  poor  man’s  money.  Sir,  we  ail
 agree  that  80  per  cent  of  our  people
 are  agricultural  labourers.  Agricul-
 tural  labourer  is  the  main  produccr.
 Here,  I  would  like  to  refer  to  what
 Mr.  Rajagopalachari  did  when  he  was
 Chief  Minister  of  Madras,  He  brought
 forwarg  the  Debt  Relief  Bill.  This
 was  brought  forward  mainly  to
 benefit  the  small  debtors  and  small
 Jabourers.  Under  the  provisions  of  this
 Bill,  if  a  person  has  paid  interest
 which  exceeds  the  principal  amount,
 there  is  no  necessity  for  him  ४०  re-
 pey  the  amount.

 Sir,  my  submission  is,  we  should
 naticnalise  all  industries.  Otherwise,
 people  will  not  have  any  confidence
 in  the  Government.  We  are  passing
 so  many  laws.  Sir,  we  are  still  hav-
 ing  confidence  in  the  Government,
 fed  by  Shrimati  Indira  Gandhi;  »eople

 “have  faith  in  the  principles  of  socia-
 lism,  ‘Garibj  Hatao’  etc.  Don't  try  to

 vdeceive  the  people.
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 We  should  resort  to  pationalisatioa,
 at  least  so  far  as  these  sick  mills  are
 concerned.  Let  us  take  the  case  of
 sugar  mills  in  UP.  They  have  no
 muney.  You  have  taken  this  step,
 which  is  not  in  the  interest  of  the
 country,  in  my  opinion,  not  in  tie
 interest  of  the  grower  and  not  in  the
 interest  of  the  labour.  Sir,  I  would
 appcal  io  the  hon.  Deputy  Minister,
 and  through  him,  to  the  Government
 and  my  party,  particularly.  Nationa-
 lisation  is  the  only  way.  There  is  no
 necessity  to  pay  compensation,  over
 and  above  their  investments  after
 paying  dividend  etc.

 Sir,  we  have  abolished  managing
 agency.  But,  managing  agency  sys-
 tem  exists  in  some  other  fourm.  Out-
 side  persons  and  other  relatives  are
 being  taken  in  the  name  of  adminis-
 trative  agents  etc.  They  have  ४0
 many  ways  to  evade  the  law.  These
 persons  exist  only  in  books.  We
 should  take  steps  to  see  that  such
 malpractices  are  put  an  end  to.

 Sir,  if  we  want  that  our  couniry
 should  develop  industrially  and  that
 our  people  should  be  satisfied,  then,
 we  should  take  care  of  the  interests
 of  consumers,  producers  and  labou-
 rers  who  are  the  three  proprietors  of
 the  industrial  sector.  We  should  na-
 tionalise  al]  the  industries.  Then  only,
 we  will  be  able  to  satisfy  the  people.
 There  is  no  necessity  to  wait.

 SHRI  CHAPALENDU  BHATTA-
 CHARYYA  (Giridih):  Sur,  it  is
 agreed  and  J  think  the  minister  said
 as  much,  that  the  extension  of  time
 for  this  take-over  is  ६  prelude  to  na-
 tionalisation.  This  point  has  been
 raised  before  and  I  underline  it  agawm
 that  unless  you  nationalise  these  gick
 mills.  you  cannot  really  re-equip
 them  with  uptodate  machinery  aud
 make  the  necessary  impact  on  textile
 production,  export  potential  and
 satisfying  our  internal  demands.  If
 you  are  saddled  with  these  03  sick
 mills,  they  will  be  03  white  ele-
 phants  round  the  neck  of  the  National
 Textile  Corporation  and  the  State
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 corperations.  You  know  how  inspec-
 tors  were  induced  to  declare  going
 sick  mills  as  junk  and  they  were  evil
 as  scrap  and  a  large  profit  wus  miade.
 That  is  past  history  The  poiut  4s,
 nationalisation  would  be  a  broken
 reed  unless  you  solve  the  problem  of
 the  influence  of  the  private  sector
 upon  the  public  sector  textue  mills.
 The  problem  is  ever  present  and  is
 a  devious  one.  They  will  try  to  ensure
 that  these  taken-over  sick  mills  al-
 ways  remain  sick,  till  the  people  get
 sick  of  taking  over  private  scum
 mills.

 For  developing  an  attack  on  hian
 Prices,  We  have  to  think  cf  a  uniform
 Policy  about  prices  of  textile  cloth  all
 over  India.  Similarly  the  sectoral  im-
 balances  and  variations  of  wag?
 scales  and  prices  in  Textile  Industry
 have  fuelleq  the  inflationary  pressure
 in  India.  We  must  moderate  it.  High
 price  of  cloth  in  its  turn  has  affected
 the  peasants  and  resulted  in  demand
 for  higher  prices  of  food,  because  at
 One  point  cloth  became  very  impur-
 tant  in  people’s  budget.  Now  food  is
 the  very  important  element  in  the
 working  class  budget.  Although  ins
 Bill  seems  very  simple,  it  cuts  very
 deep.  When  we  are  going  to  extend
 the  time,  we  have  to  consider  all
 these  factors  and  make  these  03  tex-
 tile  mills  ३  launching  pad  by  which
 you  can  reverse  the  present  situa-
 tion  of  high  prices  for  the  better,  so
 far  as  textiles  and  cloth  is  concerned.

 श्री  चन शाहू  प्रधान  (गहलोत)  सभापति

 महोदय,  इस  विधेयक  में  जो  समय  मांगा  जा

 रहा  है  उसका  में  स्वागत  करता  हैं  ।  यह  जो
 उद्योग  (विकास  और  विधि भि यम)  भ्र विनियम
 954  का  और  संशोधन  करने  वाला  विधेयक

 है  इसमें  बडे  व्यापार  गृहों  के  जो  अधिकार  हैं
 उका  विस्तार  रोकने  की  व्यवस्था  महीं  है  ।
 देश  में  कपड़ा  मिलों  के  मालिक  और  उद्योगपति
 मनमाने  लग  से  मजदूरों  को  पगार  इत्यादि
 दे  रहे  हैं।  निर्धारित  क्षमता  से  अधिक
 उत्पादन  करके  जो  कि  और  जगह  भेजा
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 चाहिए  वह  न  करके  उसे  अलग  छिपा  कर  रख
 हुए  है।  ये  लोग  करों  से  बचने  की  कोशिश  कर
 रहे  है  और  बढे  हुए  उत्पादन  को  कम  दिखा
 कर  के  देश  में  ऐसा  वातावरण  उत्पन्न  कर
 रहे  है  जिससे  ये  चीजे  लोगो  तक  नहीं  पहुंच
 पा  रही  है।  इसका  परिणाम  यह  हो  रहा  है
 कि  वे  उद्योगपति  काले  धन  को  एकत्रित  कर
 रहे  है।  उनके  उत्पादम  ओर  बिक्री  के  मुल्य  में
 काफी  स्तर  है  7  इसलिए  जब  तक  इस  उद्योग
 पर  पूरा  नियंत्रण  सही  किया  जाता  तब  तक
 इसका  कोई  हल  मही  निकल  सफलता।  राष्ट्रीय-
 करण  की  जा  बात  हो  रही  है  वह  ठीक  है  लेकिन'
 सरकार  को  यह  मनीश  देना  चाहिए  कि
 अन्य  प्रकार  का  विस्तार  नही  होगा।  राज
 देश  मे  हजार  किस्म  के  कपडे  तैयार  होते  हैं
 जिसमे  कि  श्राम  जनता  तक  मोटा  कपड़ा  नहीं
 पहुंच  पा  रहा  है।  सरकार  इसका  ध्यान  रखे
 कि  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  जिस  तरह  मे  देश  में
 कोयला,  गेहू  और  अरन्य  प्रकार  की  सामग्री
 बाजार  से  गायब  है  उसी  तरह  से  कपड़ा  भी
 बाजार  से  गायब  न  हो  जाय  |  कभी  तो  कुछ
 मिल  रहा  है,  इसके  बाद  वह  भी  न  गायब  हो
 जाय,  ऐसा  मही  होना  चाहिए  1  उत्पादन
 प्रौढ़  भ्रम-व्यवस्था  जो  हमारी  है  उसको  ठप
 करने  के  लिए  ये  लोग  प्रयत्नशील  है  कौर  वे
 इस  कोम  को  बन्द  करना  चाहते  हैं।  राज
 कितने  ही  प्रकार  के  अपने  विदेशों  में  भेजे
 जाते  हैं  शोर  वह  श्राम  जनता  को  मही  मिल
 पा  रहे  हैँ  |  इसलिए  मेरा  प्रतिरोध  है  कि  ये
 जो  कपड़ा  मिले  है,  सरकार  की  तरफ  से  उसका
 लाइसेंस  छोटे  स्तर  पर  अरन्य  लोगों  को  भी
 इसके  बीच  में  दिया  जाय  i  दूसरी  बात  यह  है
 कि  मजदूरों  का  बोनस  ब्रोकर  उत्तरी  अन्य
 सहायता  इस  कपड़ा  मिलो  के  मालिक  महीं
 देता  चाहने  उससे  झपने  को  बचाने  के  लिए
 उन्होंने  यह  सारी  चीज़ें  छिपा  कर  रखी  हुई
 है।  इसलिए  में  शासन  से  अनुरोध  करूगा  कि.
 जल्दी  से  जल्दी  बह  इन  कपड़ा  मिलों  का

 राष्ट्रीकरण  करे।
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 श्री  मूलचन्द  डागा  :  सभापति  जी,  मैं

 राज  सरकार  को  चुनौती  दे  रहा  हूं  इस  बात

 की  कि  मुझ  विश्वास  नहीं  है  कि  इन  i03

 मिलो  का  आप  राष्ट्रीयकरण  करेगे।  यह  मै

 राज  कट  देता  चाहता  है  1  मुझे  उसमे  डर  नहीं
 लगता  है।  जो  काम  is  साल  में  नहीं  हो
 सका  वह  शाप  दो  साल  में  कंस  बार  सकेंगे  ?

 एक  बाल  मैं  पूछता  चाहता  ि  आप  ने  मेट्स
 और  लायबिॉविटीज  टीस-वीसी  मिल  की
 जाच  ली?  मुझे  मेहरबानी  करके  बताइए
 कि  किस  कोर्ट  के  इजेक्शन  के  कारण  श्राप  ने

 एसेक्स  और  लायबिलिटीज  की  जांच  नहीं
 की  ?  पन्द्रह  सालो  में  कौन  सी  मिलों  की

 एसेक्स  और  लायबिलिटी  की  श्राप  ने  जांच
 कर  ली  है  और  उसको  लेने  के  लिए  शाप
 तैयार  है  तो  कितना  देना  पड़ेगा  श्राप  को  ?

 मुझे  यह  नहीं  मालूम  पड  रहा  है  कि  03
 मिलों  का  बाप  दो  साल  के  बाद  या  दो  साल  में

 राष्ट्रीयकरण  कर  लेगे  या  इसमे  भी  वापस
 चले  जायेगे  ?  तो  कम  से  कम  यह  तो  घोषणा
 कर  दीजिए  कि  हम  इन  का  राष्ट्रीयकरण
 करेंगे।  पह  सालों  के  दरमियान  क्यों  नहीं
 कर  सके  इसका  का  रण  बताइए  ।  कौन  सी  कोर्ट
 ने  कितनी  मिलो  के  लिए  इजेक्शन  दिया  है?
 दूसरे,  मेट्स  और  लायबिलिटी  जांचने  के

 लिए  कौन  सी  मशीनरी  श्राप  के  पास  है?
 कैसे  उसकी  गवर्नमेट  वेरीफाई  करती  है
 शर  कितना  रुपया  आप  को  देना  होगा?
 कैसे  श्राप  जाच  सकेंगे  ?  क्या  गवर्नमेंट  कैम्पेन-
 सेशन  देगी  ओर  देगी  तो  किस  आधार  पर
 देगी  a  उसका  मनेजमेट  जब  आप  ने  लिया
 शा  मिस  मिला  का  तो  उस  समय  कोई  कांट्रेक्ट
 या  ऐग्रीमेट  किया  था  या  नहीं *  उस  एग्रीमेंट
 से  यह  र्स  थी  कि  हम  पन्द्रह  साल  में  लौटायेंगे
 मा  नहीं  लौटायेगा  ?  उस  शर्त  को  ड्राप  छोड़
 देंगे  या  वह  शर्त  अभी  भी  रहेगी।  प्रखर  कोई
 ऐसी  शतं  एग्रीमेंट  में  लिखी  है  तो  उस  शर्त
 के  लिये  क्या  करेगे  ?  क्या  उस  शर्त  को  गलत

 हराये  गे  या  उनको  कम्पेन्सेशन  देंगे,  यदि  देंगे
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 तो  किस  आघार  पर  देगे  कौर  5  सालों  में
 कितना  दे  देगे--ये  बाते  मुझे  समझाइये  1

 एसेक्स  और  लायबिलिटीज  की  जाच
 की  है  या  नहीं?  किन-किन  कोर्ट  ने  उनके
 खिलाफ़  इजेक्शन  दिया  है

 श्री  स०  एम०  बनर्जी  :  कुछ  नही  देगे  !

 श्री  मूल  चंद  डागा:  यह  वात  नहीं
 चलेगी

 जिन  स्टेट्स  में  ये  मिले  लगी  हुई  है,
 चाहे  राजस्थान  हो,  महाराष्ट्र  हो,  उन  स्टेट्स
 को  इनका  काम  सोचिये  |  यह  काम  सेन्टर  का
 नही  है  कि  हर  छोटी  छोटी  मिल  को  अपने
 हाथ  में  ले।  जिन  जिन  स्टेट्स  में  है  उन  स्टेट्स
 को  इनकी  व्यवस्था  देनी  चाहिए  ताकि  बे

 स्टेट्स  खुद  उनकी  व्यवस्था  कर  सके  |

 SHRI  NATWARLAL  PATEL
 (Mehsana):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  am
 very  happy  for  getting  an  opportunity
 to  speak  at  this  stage.  I  support  the
 Bill.

 I  am  very  happy  that  the  hon.
 Memberg  from  this  side,  majority  of
 them,  have  also  supported  the  Bill

 After  taking  over  7303  mills,  I
 understand,  the  Government  of  India
 has  taken  a  very  bold  step  in  the
 interest  of  labourers  of  this  country
 According  to  me,  the  step  of  the  Gov-
 ernment  is  absolutely  labour-oriented
 step.  What  was  the  position  of
 labourers  before  all  these  mills  were
 taken  over?  After  taking  over  of  the
 03  mulls,  the  management  of  these
 units  ig  absolutely  satisfactory.  Not
 only  that  The  labourers,  the  wor-
 kers,  working  in  these  units  are  also
 satisfied  as  they  are  getting  their
 salaries  regularly;  they  are  getting
 bonus  and  other  things  regularly.
 There  is  no  threat  before  them  that
 they  will  be  deprived  of  their  jobs  in
 future.

 I  understand,  the  Government  is
 very  keey,  to  nationalise  all  these
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 mills.  I  would  like  to  urge  upon  the
 hon.  Members,  specially,  on  this  side
 that  this  nationalisation  probiem
 cannot  be  solved  overnight.  There
 are  ६  lot  of  difficulties  in  the  way  of
 the  Government.  After  all,  when  tne
 Government,  has  jo  nationalisg  the
 units,  it  will  be  a  matter  of  assess-
 ment,  machinery  and  other  things.
 There  are  some  other  financial  prob-
 Jems  also.  All  the  units  must  be
 nationalised  as  early  as  possible.  This
 Bill  hag  been  brought  before  the
 House  at  the  most  right  time.  Other-
 wise,  this  would  have  created  a  jot  of
 difficulties  in  the  way  of  the  Govern-
 ment.

 One  thing  more.  So  far  as  some
 people  in  this  country  are  concerred,
 they  are  every  day  creating  a  climate
 of  take-over,  take-over,  nothing  else.
 So  far  as  textile  industry  is  concern-
 ed.  one  should  not  say  like  that.  Ac-
 cording  to  me,  the  Government  is
 determined  to  take  over  almost  all  the
 textile  units  in  the  country.  This  is
 the  policy  of  the  Government.  accord-
 ing  te  me.  But  it  is  not  very  easy  to
 nationalise  everything.  It  is  very
 easy  to  nationalise  something  but,
 after  taking  it  over,  it  is  very  diffi-
 cult  to  manage  it.  So,  it  is  not  very
 easy  to  nationalise  all  the  textile  units
 in  the  country  at  one  time.  I  know,
 some  hon.  Members  on  this  side  insist
 on  taking  over  something  but,  after
 take-over,  they  will  say  that  we  are
 unable  to  manage  it.  They  speak
 both-ways  at  a  time.  Therefore,  I
 would  urge  upon  the  Government  and
 the  hon.  Minister  to  be  very  alert
 about  such  people.  After  nationalisa-
 tion,  they  criticise  the  Government
 Sc,  you  must  nationalise  it  when  you
 want  it  in  the  interest  of  the  workers,
 in  the  interest  of  the  country.  without
 eny  delay.

 doer  wa  कछवाय  (मरना)
 *

 सभापति  जी,  सरकार  ने  जित'  300  से  ऊपर

 मिलों  को  अपने  हाथ  में  लिया  है,  मैं  इसका

 विरोधी  नहीं  हूं।  शृंगी  इन  मिलों  की  व्यवस्था
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 ठीक  नहीं  चल  रही  थी,  इस'  लिये  बाप  ने

 इनको  झपने  हाथ  में  लिया  है---मैं  इस  कदम
 का  समर्थन  करता  हुं।  लेकिन  राज  उनकी
 व्यवस्था  ठीक  हो  गई  है--ऐसी  बात  नहीं  है  1
 जो  मिल  मालिक  प्राविडेंट  का  पैसा  जमा

 नहीं  कराता  है,  उसके  लिये  श्राप  ने  सज़ा  का
 ई  कानून  रखा  है,  लेकिन  इन  मिलों  पर  वह  कानन

 लागू  नही  हो  रहा  है।  आपकी  कल्ट्रोल्ड  मिलों

 के  प्रबन्धक  पैसा  जमा  नहीं  करा  रहे  हैं।  बे
 प्राविडन्ट  फण्ड  का  पैसा  जमा  न  कराये,

 मजदूरों  को  वेतन  न  दें,  बोनस  न  दें,  उनके
 लिये  कोई  कानून  नहीं  है।  इस  लिये  मैं

 चाहता  हूं  कि  जो  कानन  प्राइवेट  मिल  मालिकों
 पर  लागू  है,  वही  कानन  इन  मिलों  के  प्रबन्धकों
 पर  भी  लागू  होना  चाहिए।

 आपको  आश्चर्य  होगा--मध्य  प्रदेश  के
 राजनंदगांव  में  एक  कपडा  मिल  है।  वहां  के
 न्यायालय  ने  फैसला  दिया  कि  किसी  भी
 प्रकार  के  केस  को  वहां  के  मजदूर  चैलेंज  नहीं
 कर  सकते,  उनके  खिलाफ़  कोई  कार्यवाही
 करनी  हो  तो  उस  मामले  को  लेकर  न्यायालय

 में  नहीं  जा  सकते।  वहां  का  कंट्रोलर  किसी
 को  निकाल  सकता  है,  किसी  को  रख  सकता

 [हि,  तनख्वाह  दे  या  न  दे,  बोनस  दे  या  न  दे,
 प्रॉविडेंट  फण्ड  जमा  कराये  या  ने  कराये--
 उन  पर  कोई  कानून  लाख  नही  होता  ।  इस  लिए
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बाप  इन  मिलों  को
 ले  रहे  हैं--मैंने  इसका  स्वागत  किया  हैं--.-
 लेकिन  इसके  साथ  ज़रूरी  है  कि  वहां  के  प्रबन्ध
 को  ठीक  किया  जाय।

 इन  मिलों  में  जो  कपड़ा  बनता  है,  जहाँ
 तक  उसके  बेचने  का  सवाल  है,  ऐसे  लोगों  के

 हाथ  में  यह  काम  दिया  हुआ  जिनको  उसका
 कोई  ज्ञान  नही  है  जिसकी  वजह  से  इन  मिलों
 में  घाटा  हो  रहा  है।  में  चाहता  हूं  कि  वहां  पर

 व्यापारियों,  कर्मचारियों  ओर  प्रबन्धकों  की

 एक  समिति  बनाई  जाय  जो  मिल-जुल  कर

 इस  काम  को  करें।  मजदूरों  को  मिल  के

 मुनाफे  में  हिस्सा  दीजिये,  यदि  यह  लालच
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 मजदूरों  को  दी  जायेगी  तो  मुझे  विश्वास  है
 कि  हमारे  मजदूर  भारिक  मेहनत  से  काम
 करेंगे।  लेकिन  राज  जितनी  मिलें  आपने
 ली  हैं  उनमें  से  अधिकांश  घाटे  में  चल  रही  हैं
 प्राइवेट  मिल  वालो  के  मुकाबले  ये  मिले  कम

 मुनाफ़ा  कमा  रही  है।  काफी  मिलों  ने  मजदूरों
 को  बोनस  नहीं  दिया  है  जिसके  लिये  उन्हें
 झ्रान्दोलन  करना  पडा  है.  केस  लडना  पडा  है  1
 मैं  चाहता  हं  कि  आप  जो  भी  कानून  अपने

 यहां  बनाते  है,  प्राइवेट  मिलो  पर  लागू  करते

 हैं,  उनको  इन  मिलो  पर  भी  लागू  कीजिये।

 बहुत  सी  मिलो  में  मजदूरों  की  छटनी  की  जा

 रही  है।  एक  तरफ  तो  श्राप  कहते  है  कि  हम
 रोजगार  दिलवायेगे.  लेकिन  दूसरी  तरफ
 जो  मिले  आप  के  हाथ  में  हैं  उन्हे  छटनी  करवा

 रहे  हैं।  इस  लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप
 इनके  प्रबन्ध  को  सुधारिये  जिससे  मुनाफे  में

 मजदूरों  को  भी  हिस्सा  मिले,  उन्हें  बोनस

 मिले,  उनका  प्रॉविडेंट  फण्ड  का  पैसा  समय
 पर  जमा  हो।  वे  सभी  कानून  जो  प्राइवेट
 मिलों  पर  लागू  है,  :न  पर  भी  लागू  हों।

 शी  जिद्नाउरं  समान  पन्सारी  :  सभापति
 जी,.

 शी  म्  लिमये :  सभापति  महोदय,  इसके
 कहले  कि  मन्त्री  18  अगली  नकरोर  करे  मैं
 आपका  ध्यान  श्राकषिग  करना  चाहता  हूँ--
 यह  बिल  मैनेजमेंट  के  निबन्ध  में  हे,  मिलीं  के
 मैनेजमेंट  के  बारे  में  जो  मुद्दे  उठाने  गये  है  क्या
 भन्ती  जा  उना  जबाब  नहीं  देगें---वे  5-
 ह क  साल  कै  तारे  मेंटल  करेगे

 MR.  CHAIRMAN:  Let  him  reply.
 Then  I  shall  see  whether  he  misses
 any  paint.

 ही  ज़ियाउर्रहमान  झल् सारी  :  सभापति

 जी,  केवल  इसके  (के  मैं  इस  बहस  के  जवान  में

 (हुए  मर्ज  करू  मैं  माननीय  सदस्यों  का  शुद्धा

 Ordin.  &  Amdt,  Bitl

 wer  करता  हुं  कि हम  जो  बिल  लाये  हैं  कम  से
 कम  उसका  जो  बुनियादी  मकसद  है,  उससे
 बर्गर  किसी  इस्तीफा  के  सारे  माननीय
 सदस्यो  ने  इति फाका  कया  है  और  वे  बुनियादी
 मकसद  है--बहन  l03  टेक्सटाइल  मिलों  का
 नेशनलाइजेशन  करना  |  यह  सही  हे  कि  इस
 बहस  में  कुछ  मैनेजमेंट  के  मुताल्लिक,  कुछ
 उन  खामियों  का  तरफ  इशारा  विशा  गया
 है,  उनमे  कुछ  हग्प्रवमेट  के  सुझाव  किये  गये  हैं
 ये  सब  बाते  सही  है  7  लकीर  इस  विल  को  लाने
 का  जो  बेबुनियाद  मकसद  है  उसमे  इस  हाउस
 के  तमाम  ओआनरेबिल  मैम्बर्स  ने  इत्तिफ़ाक
 किया  है  1

 बहस  के  दौरान  जो  मार  उठाये  गये  हैं
 वे  दो  तरह  के  है--ताक  तो  इस  किस्म  के

 मसाएल  है  जिनकी  तरफ  इशारा  किया  गया

 है,  जिनका  ताल्लुक  इस  बिल  के  महदूद  दायरे
 से  है  और  कुछ  वे  मसायल  है  जिनका  ताल्लुक
 इस  बिल  के  मदद  दायरे  से  बाहर  है  |  कुछ
 मानवीय  सदस्यों  ने  नेशनलाइजेशन  को  क्या
 जनरल  पालिसी  हमारी  होती  चाहिये,  किन'
 किन  इंडस्ट्रीज  को  नेशनलाइज़  करना

 चाहिये,  जैसे  टेक्सटाइल  है.  शुगर  इण्डस्ट्री
 है--इसकी  तरफ़  तवज्जह  दिलाई  है।  चेयर-
 मैन  साहब,  मै  इस  दायरे  क॑  अन्दर  सीमित

 रह  कर  अपनी  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 जब  हम  इस  दायरे  में  सीमित  होकर
 इस  बात  को  कहते  हैं  तो  एक  बहुत  रेलवे
 बात  यहां  पर  कही  गई  है,  करी  मेम्बरों  ने  कहा
 और  मि०  डागा  ने  बी  तशवीश  का  इजहार
 किया,  एक  तरह  से  उन्होंने  चुनौती  दी  कि  यह
 i03  मित्रों  कर  केणनलाइज  नहीं  कर  से  हैंगे
 उसका  सबूत  यह  दिया  कि  .5  साल  में  नहीं
 कर  पाये  तो  2  साल  में  कया  कर  पाय मे  ।  मै

 हुए  अदब  के  साथ  गुजारिश  करना  चाहता

 हूं  कि  i969  से  i972  तक  हगने  कुछ  टैक्स-
 फाइल  मिल्स,  इण्डस्ट्रियल  डबलपसेंठ  एण्ड

 शेश्यनेशन  एंगल  के  तहत  लिए  i972
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 [श्री  जियाउरंहमान'  अ्न्सा री]
 से  हमने  46  सिक-मिल्स  झा्डिनेन्स  के  तहत
 लिए  ।  जिस  वक्त  हमने  इन  मिल्स  के  ऊपर

 हू यारी  या  डेले- कन्ट्रोल  किया  था  उस  वक्त

 'बडे  पालिसी  थी  कि  13

 नेशनलाइज  करना  है  द ८2

 से  उसको  लिया  राग  था  आर  उस  पर  एक
 बिल  झा था  जिस  पर  यहां  डिस्कशन  हुआ  |

 इस  दौरान  फरवरी-मार्च,  i973  में  उस

 वक्त  यह  सवजैवद  मिनिस्टर  आफ  फारेन

 ट्रेंड  के  पास  था  ।  जो  टेक्सटाइल  मिलें  ली

 गई  थीं  उनको  वह  मिनिस्ट्री  देख  रही  थी

 और  कोशिश  कर  रही  थी  कि  इस  पीरियड  में

 उनके  नेशनलाइजेशन  काजो  प्रोसेस  है  उसको

 पुरा  करे  ।  फरवरी-मार्च,  973  में  नेशनल

 -डैक्सदाइल  कारपोरेशन;  जिसकी  तहत
 सारी  मिल्स  थी  मिनिस्ट्री  आफ  इण्डस्ट्रियल
 डेवलपमेंट  को  द्वान्सफर  कर  दिया  गया  t

 मिनिस्ट्री  आफ  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  को

 ' जिस  वक्त  फरवरी  मार्च,  973  में  ट्रासफर

 हुआ  उसी  वक्त  से  इस  तरफ  कदम  बढ़ाया  गया

 कि  नेशनलाइजेशन  का  जो  हमारा  कमिटमेंट

 है,  जो  हम  तय  कर  चुके  हैं  उसको  करने  के

 “लिए  हमको  एकदम  उठाने  चाहिए  1  आप

 जानते  हैं  किसी  भी  इण्डस्ट्री  को  नेशन ला इज
 करने  का  प्रोसेज  है  उसके  सेट्स  और  लाय-

 बिलिटीज़  को  उससे  करना  और  उसमें  कुछ
 समय  लगता  हैं,  खुसूसियत  के  साथ  उस  वक्त
 जव  जिन  मिल्स  को  हम  नेशनलाइज  करना

 चाहते  हैं,  जिनका  हमने  कण्ट्रोल  लिया  हैं  उनके
 लिए  अदालतों  से  स्टे-आर्डर  हो  जाये  ।  इन
 “मिलों  में  से  6  मिलों  में  स्टे-आडेर  मिला---

 3  को  सुप्रीम  कोर्ट  से  और  3  को  मुख्तलिफ

 हाईकोर्ट  से--2  को  इलाहाबाद  हाईकोर्ट
 -

 से  और  को  ग्  जरात  हाईकोर्ट  से  ।

 ल्टिनेदली इनको हमें
 डिनेस्स के जारेए

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 ¢{Burdwan):  Were  thoSe  stay  orders
 «obtained  before  or  after  the  amend-
 sment  of  the  Constitution  which  have
 wide  powers  to  take  over?

 AUGUST  28,  974  (Dev.  &  Reg.)  Amdt.  284
 Ordin.  &  Amdt.  Bill

 श्री  जिप्राउरं  समान  अनसारी :  मैं  ब्रज

 कर  रहा  हूं  ।  यह  स्टे-आइसे  मिले  हैं  मिल्स  को

 972  4  ।  6  मिल्स  हो  मिले  स्टे-श्राइन  ।

 जिन  मिल्स  के  जिस  सीधे  में  सटे-आइडे ₹  सुप्रीम
 कोर्ट  या  हाईकोर्ट  से  द्  ग्या  उन  मिल्स  के

 के  असेट  जार  लाए

 के  लिए  जब  तक  कोर्ट  क  फ्नाजन  न  मल

 जाये, हम 'टनकें

 ग्रसेस करने  के  लिए  प्रो

 इन  सारी  चोरों  में  मर

 ली  और  इस  सारी  कार्य  वही  मे  बात  लगा  ।

 जैसा  मैंदे  गुरु  मे  कहा  इसी  बीच  में  एक  महसूस
 मिल  थी  नागपुर  की  डीसिका  वक्त  बिल्कुल
 खतरे  के  करीब  झा  गया  था  ।  अगर  उस  मिल

 के  वक्त  के  खातम  की  वात  न  होती  तो  शायद  हम

 असेट्स  और  लायबलिटीज़  को  असेसी  करके

 नेशनलाईजेशन  का  बिल  ही  सीधे  सीधे  इस

 हाउस  में  लाते,  आडिनेण्शः  लाने  की  कोई

 जरुरत  ही  नहीं  होती  t  हम  उम्मीद  करते

 थे  सेट्स  और  लायबिलिटी  ठीक  समय  पर

 असेसी  कर  लेंगे  |  एवं  हमारे  आन  केबिल  मेम्बर

 ने  यह  भी  कहा  कि  आडिनेस  ही  लाना  था

 तो  नेशनलाईजेशन  का  आडि नेस  क्यों  नहीं
 लाये  |  नेशनलाईजेंशन  का  आडिनेत्रसः  हम
 सीधे  सीधे  इस  लिए  नहीं  ला  सके  क्योंकि  =

 वक्त  तक  असेट्स  और  लायबिलिटी,  सारी

 की  सारी 103  मिलों  की  असेसी  नहीं  हो  पाई

 थीं।  (व्यवधान)  तो  इसकी  वजह  से  हम
 को  यह  आ्डिनेन्स  लाना  पड़ा  और  एहतियात
 के  तौर  पर  हमने  दो  साल  की  मुद्दत  की  तौसीय

 इसमें  चाही  है  ताकि  कोई  दिक्कत  पेश  न  आये  ।

 वरना  जिन  आनरेबल  मैम्बर्स  के  दिल  में  कुछ

 शुबहा  हुआ  है,  उनकी  शदीद  ख्वाहिश  है  कि

 जो  काम  अच्छाई  का  होना  है,  जो  नेकी  का

 काम  होना  है  उसमें  जल्दी  होनी  चाहिए,  उसमें

 देर  नहीं  लगनी  चाहिए  तो  उनकी  यह  नेक

 ख्वाहिश  है  कि  नेशनलाइजेशन  जो  सरकार  तय

 कर  चुकी  है  उस  काम  को  जल्दी  करना  चाहिए,

 उसमें  देर  नहीं  होनी  चाहिए  मैं  उसकी  इत्तला

 प म
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 के  लिए,  खास  तौर  से  हमारे  एस०  एम०
 बनर्जी  साहब  जो  हमारे  पड़ोसी  हैं,  हमारे  उनके
 जिस्मों  को  गया  तकसीम  करती  है,  हमारे  उनके
 दिल  को  गया  तकसीम  नहीं  करती  है,  मै  उनको

 खुसूसियत  के  साथ  और  दूसरे  आरानरेबिल
 मम्बस  को  खुसू  सियत  के  साथ  इत्मीनान  दिलाना
 चाहता  हु  वि  सारी  मिलो  की  परमिशन,  इन
 6  मिलो  की  भी  परमिशन  सीक  बजने  के  बाद
 सारी  .03  मिलो  की  असेट  और  लायबिलिटी
 असेस  हो  चुकी  हे,  और  झान रे विल  मिनिस्टर

 इण्डस्ट्रियल  टेबल  मेट  मे  इसी  सेशन  मे,
 पालंमेन्ट  के  इसी  कमेन्ट  सेशन  मे  नेशनलाईजेंशन
 का  बिल  इल्ट्रोडुयस  करने  का  नोटिस  दे  दिया

 है  इसी  सेशन  में  वह  नेशलाईजेशन  का  बिल
 पेश  हो  जायेगा  ।  यह  बात  मैं  आपसे  श्र
 करना  चाहता  हू।  यह  एक  अच्छी  खबर  मैं
 झ्रापको  देना  चाहता  हु  जिसके  लिए  तमाम
 लोगो  को  को  शबहा  था  कि  5  साल  में  वह
 नहीं  हुआ  कौर  सही  बात  है,  अपनी  जगह  पर  वह
 शुबहा  सही  हो  सकता  है,  मनासिब  हो  सकता  हूँ
 क्योंकि  एक  देता  इनसान  कोई  बरच्छा  काम
 होते  हुए  देखना  चाहता  है,  वह  चाहता  है  जो
 काम  5  साल  से  नहीं  हुआ  अभी  भी  हो
 तो  जल्दी  हो।  तो  मैं  प्रापको  इत्मीनान  दिलाना

 चाहता  हु  कि  इसी  सेशन  में,  करेन्ट  सेशन  में
 03  टेक्सटाइल  मिलों  के  नेशनलाईजेशन  का

 बिल  पेश  करने  का  नोटिस  दिया  जा  चुका  है
 झौर  वह  बिल  पेश  होगा  1

 जैसा  कि  मैंने  पहले  दर्ज  किया,  इस  बहस
 में  बहुत  सी  बाते  जो  नेशनलाइजेशन  के  प्रोसेस
 के  बाद  होनी  हैं  वह  कराई  ।  जिस  वक्त  हम
 मेशनलाईजेशन  का  बिल  तय  करेंगे  उस  वक्त

 मुनासिब  मौका  होगा  कि  झान रे बिल  मेंबर्स
 'डिसीजन  लें  कि  कम्पेन्सेशन  देना  चाहिए,  नहीं
 देता  चाहिए  या  देता  चाहिए  तो  कितना  देना

 चाहिए  ?  नेशनलाईजेशन  के  बाद  मैंनेजमेन्ट
 का  क्या  स्ट्रेक्चर  हो,  लंबर  का  क्या  रोल  हो

 मोश्दाईणड़  मिला  में  इन  सारी  बातों  के

 Ordin,  &  Amdt.  Bill

 लिए  मुनासिब  मौका  वह  होगा  जिस  वक्त
 नेशनलाईजेशन  के  बिल  पर  बहस  करेंगे  t
 तफसील  के  साथ  उसी  वक्त  इन  मारी  बातों  पर
 बहस  करनी  चाहिए।  इस  मोके  पर  अ्रनरेबिल
 मैम्बर्स  ने  जिन  ख्यालात  का  इजहार  किया  है
 उनसे  यकीनन  सरकार  को  फायदा  होगा  ।
 सरकार  जिस  बात  नेशन  साई जेशन  का  बिल
 लगेगी  श्रीनरेश  बिल  संवर्ग  के इन  ख्यालात  का
 फायदा  उठायी  और  फायदा  उठाकर  दस  सदन
 की  श्रनिनापाय़ो,  श्रोताओ  और  न  झ्शा
 का  पूरा  आदर  करते  हुए  उस  बिल  को  लायेगी  tT

 इन'  अलफाज  के  साथ  में  फिर  सदन  से
 अपील  करता  ह  कि  हस  बिल  को  कंसीडर  करे  1

 श्री  सु  लिये  (बांका)  'अध्यक्ष,  महोदय,
 मेरा  यहा  बोलना  एक  माने  मे  बेकार  रहा  और
 एक  माने  मे  सार्थक  हो  गया  सार्थक  रहा  इस
 माने  में  कि  कम  से  कम  सभा  को  आश्वासन
 मिला  कि  यह  विधेयक  आयेगा  ।  इसमे  पेश
 होगा  कौर  शायद  अगले  सत्र  मे पास  हो  जायेगा
 कभी  समय  नही  है  पास  होने  के  लिये  लेकिन
 मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हु  कि  बिल
 के  ड्राफ़ट्समंनशिप  के  बारे  मे  उन  को  सचेत

 रहना  चाहिये  क्योंकि  राज  कल  मैं  देख  रहा  हूं
 कि  ऐसा  स्लिपशौड  काम  होता  है  कि  कुछ
 दिनो  के  अन्दर  संशोधन  ले  कर  जाना  पड़ता
 है  ।  कोल  बिल  का  क्या  हुआ  ?  मजदूरों  के
 अधिकारों  के  रक्षण  करने  का  काम  भी  इन्होने
 नही  किया

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 When  we  had  moved  the  amend-
 ments  they  were  rejected  but  the
 same  amendments  were  brought  by
 the  Government  agazn.

 wt  भू  लिये  :  यही  मैं  कह  रहा  हूं
 उस  समय  जल्दबाजी  में  काम  किया  जाता

 है,  स्वर्गीय  मोहन  कुमारमंगलम  साहब  जैसे
 विश्वास  वकीलों  के  नेतृत्व  सें  जब  इस

 तरह  के  बिल  धाते  हैं  तो  माननीय  सु्ेहगन्यम
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 [or  ay  लिये]
 शौर  पाई  साहब  की  क्या  बात  करूं।  इसलिए
 मैं  कहना  चाहता हैं  कि  ड्राफटसमंनशिप  के  सभी

 पहलुश्नों  पर  विचार  की  जिये  झर  इस  बिल  को
 कमेटी  को  भाग्य  1  अनुभव  यह  है  कि  जौइंट

 पालियामेट्री  क्मटी  मे  सभी  पहलों  पर

 विचर  होता  है  और  जो  बिल  निकलते  है

 वह  खराब  नही  हाते  है  बल्कि  अच्छे  ही  निकलते

 हैं  ।

 ग्रब॒मैने  जो  कहा  मेरा  एक  माने  में

 बोलना  बेकार  ह्  ज्यादा  इतजाम  वे  बारे  में

 मैं  बोल  रहा  हु  और  वह  कहने  है  कि  सीमित
 मकसद  में  नही  आता  है।  कैसे  नहीं  कराता  है  ?

 मैनेजमेंट  दो  साल  के  लिये  ऑ्रापने  ले  लिया।

 लेकिन  वह  शायद  जवाब  नहीं  देना  चाहते  ।

 न  दीजिये  लेकिन  में  कहता  चाहता  हु  कि  श्राप

 नेशन ला इज  करते  के  बाद  इसी  ढंग  से  इन

 मिलो  को  चलायेगे  तो  उस  से  बहुत  देश  का

 फायदा  नहीं  होगा  ।  बुनियादी  परिवर्तन

 करना  होगा  |

 बार  बार  कहा  गया  कि  मिल्स ।  यह

 शब्द  सुनते  सुनते  मैं  सिक  हो  गया  सि

 मिल्स  किस  कहने  है,  मिले  सिंक  कसे  होती

 है  :  चूकि  सरकार  बीमार  है  इसलिए  इस

 सरकार  के  राज्य  मे  मिले  और  कम्प तिया

 भी  बीमार  हो  जाती  है।  ऐल काक  और  ऐश डाउन
 वाला  बिल  जाने  वाला  है।  क्या  यह  कम्पनी

 सिक  थी  ?  1965  में  उस  कम्पनी  को  मुनाफा
 हो  रहा  था,  शेयर  बाजार  में  इन  शेयर्स  के  दास

 बहुत  बढ़  गय  थे  qt  लेक्नि  मुण्डा  प्राया

 सभापति  महोदय  एस  वक्त  बे।  लायेगा।

 शीर्ष  लिमये  मैं  इस  बात  पर  बहुत
 जोर  देना  चाहता  हू  कि  श्राप  बीमारी  फैलाने  है

 और  जब  मिल  बीमार  हो  जाती  है  तो  बहुत
 दिनो  के  बाद  दन  को  ने द  खु  ।ती  है  कौर  मिलो

 को  लिया  जाता  है।  भाप  का  कम्पनी  एक्ट

 किस लिये  है?  मानती  जी,  श्राप  कई

 जीईन्ट  किरगिज  में  काम  कर  चुके  हैं,  गया
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 कम्पनी  कानून  के  तहत  भ्र धि कार  सरकार  को

 नही  है  ?  भ्रमर  किसी  कम्पनी  का  मिसर्मनेजमेंट

 हो  रहा  है  चोरी  हो  रही  है  डी फ्राड  किया  जा

 रहा  है  तो  मेरा  ख्याल  है  धारा  257  (बी)  के

 तहत  श्राप  को  जाच  करने  का,  इन्वेस्टिगेशन
 का  अधिकार  है  ।  लेकिन  उस  समय  नही  करते  ।

 अगर  समय  पर  किसी  भी  बीमारी  का  इलाज

 किया  जायेगा  या  प्रीवेटिव  स्टंप्स  लिये  जायेगे

 तो  बीमारी  होगी  ही  नहीं  जब  भविष्य  में  इस
 तरह  का  आदश  आयेगा

 SHRI  VAYALAR  RAVI  (Chira-
 y.nki)  You  can  only  take  over  sick
 mills

 क्रि  मधु  लिमये  सि।  कैसे  हाता  है  ?

 &  तो  प्रीवेटिव  दबा  बाली  बात  कर  रहा  हू  ।

 हमेशा  मिल  सिक  नहीं  होती  है।  कपाड़िया

 के  मैनेजमेंट  मे  कोहनुर  मिल  सिक  होने  वाली

 है।  03  मिलो  का  आप  इतिहास  ले  लीजिय

 आप  को  पता  चलेगा  कि  यह  मिले  शुद  मे

 सिक  नहीं  थी,  मुनाफे  मे  चल  रही  थी।  उनमे  से

 मलाई  निकालने  का  काम  मैनेजमेंट  ने  किया

 है  झोर  उसी  की  वजह  से  यह  सिक  हुई है।
 इसलिये  मुझे  सिक  मिल्स  की  परिभाषा  अच्छी

 नही  लगती।  भाप  के  पास  सारे  कम्पनी  एक्ट

 में  अधिकार  हैं,  लेकिन  भाप  उसका  दस्ते-

 माल  नही  करते  ।  में  सिकनेस  पर  बोल  रहा  हू  ।'

 सिकनेस  कहा  है  ?  सरकार  कौर  मीडियो  में

 है  ।  नेशनल  रेयान  कौ  रोटेशन  है  विगत  साल

 दो  सरकारी  डायरेक्टर  थे  कुछ  पैसा  खाकर

 झाप  ने  एन  -  झा.  से  ०को  लोटा  दिया  कापड़िया

 की  गोखले  साहब  कभी  जवाब  नहीं  देते  ।

 बाप  लोग  इसने  बेशर्म  बेहया  और  निर्णय

 हो  गये  है  कि  कोई  असर  नहीं  होता।  अरब

 एन०  प्रार०  सी०  के  बारें  में  ड्राप  सिकनेस  ले

 जायेगे।  कपाड़िया  के  बारे  में  हाई  कोटे  ने

 कहा  था  डाउटफुल  ऐंटीसीडेंटस  हैं  ।  तो  एन ०
 प्यार  सी०  सिक  हो  सकती  है,  कोहनुर
 टेक्सटाइल  मिल  सिक  हो  सकती  है  1

 मा शर  बेचैनियों  को  सिके  बनाते  का
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 चला  रहे  हैं।  मैं  भ्रध्यादेश  का  विरोध  कर  रहा
 हूँ,  बिल  का  नहीं,  शौर  वह  इसलिए  कि  विगत
 सत्र  में  इस  विधेयक  को  लाना  चाहिये  था  ।
 दो  साल  के  बजाय  चार  साल  रखते,  मुझे  विरोध

 नहीं  होता  ।  सिकनेस  क्यों  पैदा  होती  है,
 कॉरपोरेट  सैक्टर  में  इस  का  मत्ती  महोदय
 में  कोई  जवाब  नहीं  दिया  '  और  इसलिये
 अंत  में  मै ंकहना  चाहता  हूं  कि  कम्पनी  कानून  के

 तहत  तो  आप  को  अधिकार  दिये  गये  हैं  उन  का
 उचित  इस्तेमाल,  उचित  समय  पर  श्राप
 कीजिये  तो  श्राप  पर  सिक  मिल  लेने  की  नौबत

 ही  नहीं  आयेगी  ।

 MR.  CHAIRMAN:  The  questions  is:

 “This  House  disapproves  of  the
 Industries  (Development  and  Re-
 gulation)  Amendment  Ordinance,
 974  (Ordinance  No.  6  of  974)  pro-
 nulgated  by  the  President  on  the
 29th  June,  1974."

 The  nwtion  was  negatived.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  Bil]  further  to  amend
 the  Industries  (Development  and
 Regulation)  Act,  95l,  as  passed  by
 Rajya  Sabha,  be  taken  into  consi-
 deration”.

 The  motion  was  adopted.

 MR.  CHAIRMAN:  We  shall  now
 take  up  the  clause-by  clause  consi-
 deration.

 Clause  2

 MR.  CHAIRMAN:  There  is  an
 amendment  to  clause  2.  Is  Shr:  B.
 न्  Naik  moving  his  amendment  to
 this  clause?

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 I  do  not  think  there  is  any  necessity.
 because  the  assessment  has  already
 been  done.

 SHRI  8,  प  NAIK:  The  hon.  Minis-
 ter  is  asking  me  a  question,  I  think.
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 I  shall  not  move  it
 answers  my  queries.

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Mem-
 ber  should  make  up  his  mind.  In
 vew  of  the  reply  that  the  hon  Mims-
 tur  has  just  given.  is  the  hon.  Mem-
 Yer  moving  his  amendment?  For,  that
 stage  may  not  come  at  all  since  he
 l,  going  to  move  for  nationalisation
 right  in  this  session.  I  think  it  is
 kecause  of  some  apprehension  ‘hat  he
 has  tabled  his  amendment,  but  I  tnink
 he  need  not  be  afraid  on  that  score.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajepur):  His  Majesty's  amendments
 are  always  to  be  withdrawn!

 SHRI  8.  ्  NAIK:

 provided  he

 I  beg  to  move:
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 for  “twelve  years”’  substitute—

 ‘“twelve  years  or  till  the  iomple-
 tau,  of  assessment  of  assets  and
 hahilities  whichever  is  later’  qq)

 &s  you  were  good  enough  to  point
 cut,  this  amendment  may  not  be  of
 any  consequence,  since  as  the  hon.
 Minister  has  said  it  has  been  decided
 to  nationalise  these  in  the  course  of
 this  year  I  presume  naturally  the
 assessment  is  confined  mainly  to  6
 payment  of  compensation  or  amount
 as  defined  in  the  Constitution.  Gov-
 ernment  are  anxious  to  evaluate  the
 assets  and  liabilities  naturally  with
 the  intention  to  arrive  at  the  correct
 amount  as  they  have  done  for  instance
 in  the  case  of  coal,  coking  coal  etc.

 So  if  that  is  the  problem,  tiat
 woulg  be  the  only  reason  why  you
 have  come  forward  with  a  request  for
 extension,  if  you  are  going  to  pay  &
 nominal  amount  of  Re.  |  and  if  at  the
 eng  of  the  payment  of  qa  aominal
 amount  of  Re.  I,  the  total  amount  of
 assets  minus  the  total  amount  of  lia-
 bilities  was  going  to  land  you  in  a
 corporate  dead  loss  in  all  these  708
 mills,  then  you  have  to  think  twice
 becouse  you  are  going  to  commit  Par-
 Yiament  and  the  Government  if  you
 arc  taking  a  net  worth  which  is  nega-
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 tive,  With  due  deference  to  many  of
 us  who  are  anxious  for  nationalisa~
 tion,  let  me  say  that  nationalisation  is
 not  an  end  in  itself.  If  it  38  an  end
 in  itself,  we  are  living  in  8  49०75
 paradise.  The  essence  of  any  public
 sector  undertaking  or  nationalised
 unit  is  management.  Will  the  hon.
 Minister  tell  in  the  last  5  years  start-
 ing  with  Modern  Mills  which  is  in  tne
 hon,  Chairman's  home  town,  =  frum
 2959  til  now,  what  was  in  essence  tne
 difference  between  a  nationalised
 undertaking  and  an  undertaking
 which  we  had  taken  over?  You-
 management  was  there.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Why
 don’t  you  put  a  starred  question?

 MR.  CHAIRMAN:  Please  coatire
 yourself  to  your  amendment  and  not
 go  intc  the  wider  question  of  ine
 policy  of  nationalisation.  That  we  will
 discuss  when  the  Bill  comes  Yvurt
 amendment  says  2  year  or  iil  the
 completion  of  the  assessment  of  assets
 and  liabilities  whichever  is  later’.
 You  were  not  present  When  he  wes
 repiying.  He  said  that  the  asscs:-
 ment  in  relation  to  all  the  03  mills
 ig  complete  and  that  is  why  they  are
 ready  with  the  Bill  relating  to  na-
 tionalisation.  So  even  that  point  you
 want  to  raise  will  pot  arse.  You
 need  not  speak  on  general  policy.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  This  amendment
 becomes  redundant  in  case  it  is  goIng
 to  be  nationalisation.

 MR.  CHAIRMAN:  He  has  said  it.

 They  are  bringing  the  Bill  in  this

 very  session.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  I  am  quite  sure

 you  have  also  gone  through  the  stite-
 ment  of  objects  and  reasons  in  whien

 they  have  stated  that  eventually,..-

 MR.  CHAIRMAN:  That  eventuality

 ig  very  near  in  this  session  itself.

 SHRI  B.  फ्  NAIK:  If  you  are  going
 to  say  that  you  are  going  to  nationa-

 lise  them  and  the  assessment  of  asscts

 and  liabilities  is  all  complete....
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 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:
 I  have  already  said  it.

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  On  a  cla-
 riication.  He  said  it  is  stated  in  the
 staiernent  of  objects  and  reasong  and
 to  on.  In  our  copy  it  is  not  there.
 Our  copy  says  ‘As  passed  by  the
 Rajya  Sabha’.  There  is  no  statement
 of  ubjects  and  reasons  in  this.

 SHRI  B.  V.  NAIK:  Before  I  reply
 to  Shr)  Banerjee,  may  I  know  {f  the
 hon,  Minister  has  really  preseiied  us
 with  8  surprise?  There  is  the  state-
 ment  of  I5th  July  974  wherein  he
 hag  stated.  ‘This  work  could  not  be
 completed  an  tame  ty  enact  legisla-
 tion  for  nationalisation  before  the
 expiry  of  the  said  period  of  5  years
 in  certain  cases’  Between  J5th  July
 3974  and  28th  August  1974,  I  presume
 you  have  completed  the  evaluation,
 which  had  not  been  done  during  the
 last  45  yearn  ‘Thank  you,  Sir,  for  this
 as  gurence

 On  the  advice  of  the  Chairman,  I
 withdraw  my  amendment.

 MK.  CUAIRMAN:  Is  34  the  pleasure
 of  the  Wouse  that  the  amendment  hy
 Shri  B  V.  Naik  be  withdrawn?

 WON.  MEMBERS.  Yes.

 Amendment  No.  34  was,  by  leave,
 withdrawn.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  the  ques-
 tion  is:

 “That  Clause  2  stand  part  of  the
 Pill.”

 The  motion  wag  adopted.

 Clause  2  was  added  to  the  Bill,

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  We  shail
 fake  up  Clause  3.  There  are  no
 amendments.  The  question  is:

 “That  Clause  3  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  3  was  added  ta  the  Bill.
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 MR.  CHAIRMAN:  No,  we  shal]  take
 up  Clause  4,  tho  Enacting  Formula
 and  the  Title.

 The  question  is

 “That  Clause  ,  the  Enacting  For-
 mula  and  the  Title  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  mition  wus  adopted.

 Clause  l,  the  Enacling  Formula  and
 the  Title  were  added  to  the  Bill.

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI.
 Sir,  I  beg  to  move:

 That  the  bil]  be  vaasserd.
 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved
 “That  the  Bill  be  passed”.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE
 (Burdwan):  Sir,  so  fat  as  the  suppo-

 sed  underlying  objective  of  the  Bull  to
 give  more  breathing  time  to  this  Gov-
 ernment  to  decide  about  nationalisa-
 tion  of  these  supposed  sick  =  textile
 undertakings  is  concerned,  we  have
 supported  it.  There  is  no  question
 about  it.  But,  I  would  like  to  point
 out  this

 The  Industries  (Development  —  and
 Regulation)  Act.  ‘1951,  does  not  deal
 only  with  textile  undertakings.  This
 Act  applies  to  several  industries.  Now,
 Sir,  what  ts  happening  to  the  laws  of
 this  country?  For  the  purpose  of  giv-
 ing  an  explanation  or  trying  to  shield
 your  inefficiency  dummy  the  last  35

 ears,  you  are  choneing  an  Act  which
 has  general  application:  not  only  in
 regard  to  tbe  sick  textile  mills.  Sir.
 kindly  see  the  misleading  impressiou,
 I  am  very  sorry  to  say,  which  is  inten-
 ded  to  be  given.  These  46  undertak-
 ings  which  have  been  taken  over  and
 mentioned  in  this  statement  justify-
 ing  the  issuance  of  the  Ordinance,
 have  not  been  taken  over  under  this
 Act.  They  have  been  taken  over  under
 a  completely  different  legislation  alto-
 gether.  They  have  been  tagged  on
 here  with  a  view  to  give  an  impres-
 sion  that  in  regard  to  those  which
 were  taken  over  in  1972,  they  did
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 not  have  sufficient  time  to  consider,
 and  therefore,  this  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  ‘1951.
 should  be  amended.  I  would  like  to
 emphasise  this.  The  law  as  it  stands
 toduy,  until  this  amendment  process
 ls  Over,  gave  5  years  time  to  the  Gov-
 ernment  to  remain  in  management.
 Now,  Sir.  is  it  believable  that  १5  years
 time  was  taken  only  for  evaluating
 the  assets  and  liabilities?  It  is  ridicu-
 lous  admission:  it  is  such  a  hopeless
 admission  of  their  complete  bankrupt-
 cy  and  failure  that  they  have  come
 out  with  a  proposal  like  this  and  it  is
 really  shameful.  You  should  apply
 your  mind  and  try  to  come  out  with
 some  sort  of  a  plausible  explanation
 which  will  convince  the  Members  of
 this  House  ang  other  people  outside.
 You  sty  that  for  the  purpose  of  evalu-
 ation,  I5  years  time  has  been  taken.
 Now.  Sir,  when  was  the  decision  for
 nationalisation  taken  for  the  first  time?

 MR.  CHAIRMAN;  1972.

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 Therefore,  Sir,  from  959  to  1972,  what
 was  being  done?

 SHRI  ZIAUR  RAHMAN  ANSARI:  I
 There  was  no  decision  for  nationalisa-
 tion.

 8  00  hrs

 SURI  SOMNATH  CHATTERJEE:
 Until  and  unless  they  decide  to  na-
 uionalise,  they  go  on  managing  the
 mills,  undertakings,  under  the  Indus-
 trlics  (Development  and  Regulation)
 Act,  1951,  Is  that  the  intention  of  the
 Government?  Therefore.  from  959
 onwards,  pending  a  possible  decision
 43  years  hence,  they  are  in  manage-
 ment.  Not  that  I  am  against  nation-
 alisation.  We  are  strongly  support-
 ing  nationalisation;  we  are  urging  the
 Government  to  nationalise,  not  only  to
 nationalise  the  so  called  sick  indus-
 tries,  some  of  whom  have  become  sick
 under  your  management,  but  we  are
 also  calling  upon  you  to  reaffirm  to
 the  country  that  you  will  nationalise
 the  entire  textile  industry.  We  know



 Satutory  Resi.  re.
 Disappl.  of.  Indus.

 {Shri  Somnath  Chatterji]
 of  instances.  I  know  of  India  Fan
 Works,  one  of  the  leading  engineering
 concerns  in  this  country,  When  the
 Government  took  it  over,  within  three
 years,  the  liability  increased  by  cent
 per  cent.  because  of  your  wonderful
 management.  3000  workers  lost
 their  jobs  and  during  government
 management,  the  company  went  into
 liquidation.
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 Therefore,  you  nationalise  it  and
 do  not  give  these  specious  pleas  which
 are  nothing  but  a  shameless  admission
 of  your  inefficiency.  Take  over  the
 entire  industry  and  _nationalise  tt.
 These  mills  have  been  under  govern-
 ment  management  for  2  to  33  years.
 Who  were  preparing  the  balance
 sheets  of  thesc  companies?  The  audi-
 tors  appointed  by  government  must
 have  been  doing  it.  Then  what  was
 the  difficulty  in  evaluating  the  assets
 and  liabilities?  For  what  purpose  are
 you  talking  of  evaluation  of  assets  and
 liabilities?  Are  you  going  to  fix  the
 amount  of  compensation  on  the  basis
 of  gross  assets  or  net  assets?  ‘Then
 what  was  the  point  in  amending  the
 Constitution  replacing  the  word
 “compensation”  by  “amount”,  the  ade-
 quacy  of  which  cannot  be  gone  into
 by  the  courts?  Does  the  ministry  know
 what  is  the  recent  decision  of  the
 Supreme  Court  about  compensation?
 What  is  standing  in  the  way  of  evalu-
 ating  the  net  assets  if  they  have  pre-
 pared  the  balance  sheets  properly  all
 these  years?  Is  the  Government  saying
 to  the  old  management  that  it  will
 be  compensated  to  the  full  extent  of
 @ross  assets?  If  you  are  going  to  pay
 cent  per  cent  compensation,  what  is
 the  good  of  this  amendment?  Is  this
 the  attitude  of  the  Government?  The
 real  thing  is  they  cannot  make  up
 their  minds.  They  do  not  wish  to  tro-
 uble  some  of  their  friends  in  the  so-
 called  affluent  textile  undertakings.
 You  want  to  give  some  benefits  to
 some  persons  who  have  mismanaged
 the  undertakings.  Give  them,  but
 don't  give  them  the  benefits  which
 they  do  nut  deserve.

 AUGUST  28,  10m  (Dev.  &  Reg.)  Amdt.
 Ordin,  &  Amdt,  Bill

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  Sir.  the  sick
 miils  which  are  taken  over  under
 this  Act  are  old  units  and  after  depre-
 ciation,  the  assets  are  practically  nil.
 The  consumers  have  repaid  the  autho-
 rised  capital  long  back.  Therefore,
 the  question  of  compensation  should
 arise.  Therefore,  they  should  not  take
 long  time  to  nationalise  all  these  sick
 mulls.
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 This  Ministry  is  not  cooperating
 with  the  Textile  Corporation  and  the
 Ministry  ss  not  taking  decisions  prom-
 ptly  to  rake  the  Corporation  work
 efficiently  Regarding  the  art  silk
 looms,  I  have  urge  the  Minister  to
 tuke  1  derision  about  the  running  of
 art  silk  Yooms  or  they  should  allow
 them  to  transfer  or  sell  to  other  com-
 panies.

 कंप् रथी  रामावतार  शास्त्री  (पटना)
 यह  जो  अवधि  बढाने  का  बिल  है  इसका  हम
 समर्थन  कर  रहा  है  ।  मत्ती  महोदय  ने  श्राश्वा-
 सन  दिया  है  कि  इसी  सत्र  में  जोकि  सात
 सितम्बर  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  इन  03
 बीमार  कपड़ा  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  के
 सम्बन्ध  में  विधायक  वह  पेश  करेंगे।  भ्राप  केवल

 इन्ही  .03  का  राष्ट्रीयकरण  करना  चाहते
 +  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हैं  कि  यह
 बीमारी  बढ़ती  जा  रही  है  भोरे  जब  तक  पूजी-
 वादी  व्यवस्था  रहेगी  तब  तक  यह  बढ़ती  ही
 जायेगी  ।  राज  ये  i03  सिक  मिले  है  जिनका
 श्राप  राष्ट्रीकरण  करेगे  ,  कल  को  दूसरी  मिलें
 बीमार  हो  जायेगी  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हूं
 कि  श्राप  सम्पूर्ण  कपड़ा  उद्योग  का  पुरे  का  पुरा
 राष्ट्रीकरण  कर  दें  कौर  इस  भ्रामक  का  बिल
 लायें।  03  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  कर
 देने  से  समस्या  का  निदान  नहीं  होगा।  कपड़ा
 तमाम  लोगों  को  श्राप  तभी  दे  सकेंगे,  मुनाफा-
 खोरी  तभी  आप  रोक  सकेंगे,  एजारेदारी  जो

 कपड़ा  उद्योग  में  बढ़  रही  है  इसको  भाप  तभी
 रोक  भ्कंगे  जब  श्राप  तमाम  मिलों  का  राष्ट्रीय-
 करण  कर  दें  ।*  जब  तक  श्राप  ऐसा  नहीं  करेंगे

 सही  मानों  में  तब  तक  समस्या  का  भाजिरी
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 Bitut  i  of  Alcock
 Ashdown  Co,  Ltd.

 निदान  मही  होगा  ।  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हू
 कि  इस  तरह  का  विधेयक  श्राप  लाये  ।

 लिमये  जी  ने  ठीक  ही  वहा  हे  कि  जनन
 भाप  चुस्त  और  दुरुस्त  लाये।  कानून  जब
 आप  ऐसा  नही  लाते  है  जा  फिर  बीच  मंडी
 उसको  बदलना  पदना है  ।  यह  अव जम रद  ा
 परिचायक  नहीं  है।  आप  थोड़ा  बढि  से
 काम  ले  7  आपके  पास  बदे  बड़े  बद्ध  वाले
 दिमाग  वाले  लोग  है  ।  गलत  कानून  आप  लाते

 है  तो  उसको  दुरूरत  करने  में  सकल  का  वक्त
 जाता  है,  लागा  में  भ्र विश्वास  पैदा  होता  है  ।

 यह  बाल  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 हम  लोग  द्  गिव  में  शाम
 करने  वाले  है।  आपका  किसी  भी  स्थिति  में
 श्रमिक  वर्ग  के  हितो  पर  फुटा रा घात  नहीं  होने
 देना  चाहिये  :  अराज  गह  दिन  दहादे  डोप  है  1

 कानून  बन  रहने  पर  भी  होते  है।  श्रमजीवी
 जनता  पर  इजारेदार  पूँजीपति  मिल  मालिक
 उनके  प्रवर्यवा,  सोकर शाह  खत्म  तहत  /  1
 राज  देश  में  असना  हकूमत  नौवारणाहां  के

 हाथ  में  है  फिर  चाह  व  बास्पोरणगज  में  पाम
 करते  हो  या  कारखानों  मे  करत  हे  ।  वर्तमान
 व्यवस्था  के  सागर  वे  लोग  लगाम  2-48
 करते  हैं।  इन  लागों  के  बगुल  से  आप

 हमारे  मजदूर  वर्ग  को  बचाये  मरार  नन  पदाया
 की  रक्षा  कर  a  अगर  आपने  एसा  दिया  ता
 राज  इस  मुश्किल  के  जमाने  में  वे  दीपा  से
 सास  ले  सका  जी  सकेंगे  ।

 MR  CHAIRMAN:  The  question  १8

 “That  the  Bill  be  passed”

 The  motion  was  adopted

 8.9  hrs.
 STATUTORY  RESOLUTION  RE:

 DISAPPROVAL  OF  THE  ALCOCK
 ASHDOWN  COMPANY  LIMITED
 (ACQUISITION  OF  UNDERTAK-
 INGS)  AMENDMENT  ORDINANCE,
 74  AND  ALCOCK  ASHDOWN

 Statutory  Resl,  re.  BHADRA  6,  896  (SAKA)  (Acqn,  of  Undertak-  298
 ngs;  Amat.  Ordin

 and  Amdt  Bill
 COMPANY  LIMITED  (ACQUISI-
 TION  OF  UNDERTAKINGS)
 AMENDMENT  BILL

 MR  CHAIRMAN:  We  now  take  up
 item  No.  13  and  item  No  4  together.
 Shri  Madhu  Limaye  to  move  hig  Sta-
 tutory  Resolution,

 श्री  मत  लिमये  (वावा)  सभापति
 जी  मैं  कराई  लम्बा  भाषण  नहीं  करना  चाहता

 डा  एस  अध्यादेश  पर  और  तिलैया  पर  यहा
 पर  जा  डम  हा  रही  2  उसके  सिरे  जा  खर्चा
 हम  लागा  का  करता  TIT  #  बह  पर्चा
 मी  महोदय  श्री  पाई  और  तात  मारी
 थी  गलित  की  बरवाड़ा  मस  बग  लेता
 चाहिये  बनाये  ्  अगर  सावधानी  से
 काम  जिया  जाता  जब  मूल  विचार  पाया  था
 ्र  ता  यह  नो बाय  नही  आती  ।  उस  समय  की
 आप  सदन  की  यापारी  पा  ये  बह  मेर  पास
 है?  सत्र  लोगो  ने  बहा  था  ि  यह  जो
 यमुना  हैदर  कर्ता  है  सार्याथनिदीज  है  जोन्स
 हैं  एठप्राॉलज  है  नवे  बारें  में  आपने  सोचा
 है  ।  आपने  काई  सस्ता वजन  *  जवाब  नहीं
 दिया  जौर  द (: द  आपको  उसमें  परिवर्तन  करने
 की  प्रावश्यक्षता  मे  रस  होते  लगी  ।  इन्होंने
 कारण  दया  है  उसका  कि  ग्रह  जो  टेलर
 मारियन  कम्पनी  है  यह  अपील  मे  चली  गई  है  ।

 88.7  hrs.

 {fount  Jacannaturaa  JosHr  in  the
 Chatrj

 इसमे  कहा  है

 “An  appeal  has,  however,  been
 filed  against  the  order  of  the  court
 (delivering  possession  of  the  proper-
 ties  of  the  company  to  the  Central
 Government)  by  M/s.  Turner
 Morrison  &  Company  which  ig  a
 major  sharcholder  of  the  company
 and  the  said  company  has  simulta-
 neowly  filed  a  wrt  petition  chalien-
 ging  the  vires  of  the  Act.  In  the
 wri  petition,  the  applicant  is  trying


